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 _  TET,  5  1968/14  1890  (a=)

 Thursday,  mber 5,  1968]  Agrahayana  14,  18:  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई
 Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Cl

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 MR.  SPEAKER  in  the  Chair  J

 प्रश्नों

 के
 मौखिक  उत्तर

 01
 YRAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 a  में  फाइल  को  गई  निर्वाचन  af

 *  541.  श्री  जाज॑  फरनेन्डीज  क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने  करेंगे  कि

 (  1967  के  साधारण  निर्वाचनों  के  पश्चात  जम्मू-काश्मीर  HAT qat पी  उम्मीदवारों  के

 की  गई  निर्वाचन  अर्जियों  की  कुल  संख्या  क्या  है

 ग  निर्वाचन  अर्जियों  का  परिणाम  क्य  ;

 क्या  नेशनल  कान्फ्रेंस  ने  कश्मीर  में  तुरन्त  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष
 निर्वाचनों  की  मांग  की

 यदि  तो  इस  मांग  के  प्रति  सरकार  का  कया  रुख  ह ै?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  यूनुस  सलीम  1967  में  हुये  जम्मू-कदमी र

 विधान
 के

 निर्वाचनों  के  बारे  में  57  निर्वाचन  artator  फाइल की  गयी  थीं

 उनमें  से  38  निपटाई  जा  चुकी
 जि

 क्

 त

 8  मंजूर कर  दी  गयी

 (2)  29
 खारिज

 कर
 र  दी

 गयी
 हैं  और

 (3)  1  वापिस  ले
 जी  नही ं।

 प्रदान ही  नहीं  उठता
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 ate ew Shri  George  Fernandes :  The  election  in  Jammu  and  Kashmir  has

 bee of

 en
 mockery.

 Out  of  7  cats  elections  were  not  held  on  22  seats  since  nomination  papers  c  >  candidates
 belon  ging

 g  to  opposition  parties  were  rejected.  It  has  also  been  alleged  that  a  numb  of  candi-

 dat  were  kidnapped,  Returning  Officers  remained  absent,  Affidavits  were  removed  fro  2  the

 d  nomination  papers  were  rejected.  Nine  leading  citizens  of  Delhi  inctuding  Shr  Frank

 Mi  of  Express  and  Sarvashri  Mulgaohar,  Balraj  Puri  and  S.  L  pli  of

 issued  a  statement  in  which  it  was  stated

 Rejection  of  118  nomination  papers  in  39  of  75  constituencies  of  the  Kashmir  Assembly,
 tions  111 includ  g  22  unopposed  returns,  raises  grave  doubts  about  the  fairness  of  th

 Kashr

 Th  a= rther  said  that  a  high-powered  authority  should  probe  into  thi

 results  of  the  probe  we  urge  postponement  of  the  elections  in  K

 Id  like  to  know  from  the  Hon.  Minister  whether  he  had  ordered  any  e  uiry  in

 this  ter  What  were  the  findings  of  the  enquiry  conducted  by  the  Chie  tion

 Com  oner  ?

 यदि  कोई  नाम  निदेशन  पत्र fafa  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  गोविन्द  :

 अस्सी
 कार  किया  जाता  है  तो  विधि  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  यह  है  कि  चुनाव  याचिका  दायर  करा

 ।  57  चुनाव  याचिकाओं  में  से  47  में  नाम  निर्देशन  पत्र  अनुचित  रूप  से
 अस्वीकार

 oe  स्वीकार  करने  का  आरोप  लगाया  गया  है  ।  12  याचिकाएं  अभी  विचाराधीन हैं

 में  से  उच्च  न्यायालय  ने
 8

 याचिकाएं  मन्जूर  कर  ली  26  अस्वीकार कर  दी  गई  हैं
 अ

 द la
 वापिस

 ले  ली  गई  थी  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  47  निर्वाचन  याचिकाओं
 में  अ

 a
 तरीके  से  नामनिर्देशन  पत्र रद  करने  का  आरोप

 उच्च  न्यायालय के  निर्णय  में  ठीक  नह
 ol  ती

 ग

 rt  of  Shri  Sundram.

 Shri  George  Fernandes:  My  question  has  not  been  replied.  I  had  aske
 about

 the

 थ

 श्री  गोविन्द  मेनन  att  सुन्दरम  का  निष्कर्ष  यह  है
 कि

 चुनाव  ठीक  तरीके  से  हू  हैं
 a

 श्री  जाज॑  फरनेन्डीज  :  क्या  आप  संतुष्ट  हैं
 ?  थ

 श्री  गोविन्द  सेना  :  उच्चतम  न्यायालय  का  कहना  है  कि  नामनिर्देशन  की  तति  से  कोई  भी

 त्राही  चुनाव  का  भाग  होगी  और  संविधान  कहता  है  कि  किसी  चुनाव  पर  चुनौती  केवल  चुनाव कार्य

 याचिका
 द्वारा  की  जा  सकती  है  ।  सरकार  द्वारा  कोई  भी  जांच  गलत  होगी  |

 Shri  George  Fernandes :  Shri  Sundram  enquired  into  this  question  and  s  iitted  a

 reg  t,  which  was  published in  the  ‘Hindustan  Times’  dated  2-2-1967.  I  would  like
 क  quote  a

 portior  of  the  report :

 not fi ound  it  to  ake
 ana  2]  Tsory  ही  of  the  records

 and  hearing  aie)  complies  aaa  an.  person  by  the  party Palit  representatives.  I  am,  however, satisfied  that,  by  anc  the  orders  passed  by  the  Returning  Officers  are  justified  from  the
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 My  questi  t  Shri  Sundram  has  said

 c.g  T
 by  and  larg  have  had  only  a  cursory  glance  at  the  records  and

 the  meetin  ith  various  party  represe  at

 hope  the  Minister  will  accept  my  sug  of  immediate  dissolution  of  Jammu  and

 \ssembly,  the  impartial  enqui  han:  penings in  the  State  and  re-election  in Kashmir
 the  लक

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  जब  तक  चुनाव  याचिकाएं  न  निपटाई  इस  मामले :  जांच  कराना

 धान  की  भावना  के  विरुद्ध  होगा  ।

 के  आठ  मामलों श्री  शिवाजी राव  ato  देशमुख :
 उच्च  न्यायालय  द्वारा  नि

 अतिरिक्त  क्या  कोई  ऐसी  याचिकाएं  भी  हैं  जिनमें  चुनाव  अधिकारी के  रूप  में  कार्य  करने  वाले

 अघिकारियों  पर  दुर्भावना  का  भी  आरोप  गया  है  और  यदि  तो  ऐसे  अली  रियों
 के

 ्  विरुद्ध  कया  प्रशासनिक  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 at  गोविन्द  2  मामलों  में  उच्च  न्यायालय  ने  निर्वाचन  अधिकारी  तथा  उप  fia  चिन

 अघिकारी  के  विरुद्ध  मुकदमें  चलाने  का  आदेश  दिया  था  |  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  176
 के

 न्तगंत  यदि  किसी  मुकदमें  में  उच्च  न्यायालय  को  किन्हीं  अपराधों  का  पता  लगता  है  मुकदमा

 नाया जा  सकता  है  ।  2  मामलों में  आयोग ने  उच्च  न्यायालय  की  उपपत्तियों के  आधार  पर

 वाचन  अधिकारियों  से  स्पष्टीकरण  मांगा  अन्य  3  मामलों  में  अधिकारियों  के  विरुद्ध  को

 ं  कही गई  है  ।

 श्री  प०  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  स्वतंत्र  तथा  निष्पक्ष  चुनाव  की  मांग  की  रही

 मूल  लोकतन्त्रात्मक  अधिकार  ही  नहीं  हैं  ।  दीवारों  पर  इश्तिहार  लगाने  पर

 चारियों  को  गिरफ्तार  किया  जा  रहा  है  ।  क्या  सरकार  जम्मू  काश्मीर  में  र

 ले  areas  अधिकारों  के  दबाने  की  जांच  करने  के  लिये  एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  क  गी  ।

 श्री  गोविन्द  मेनन :  मैं  यह  नहीं  मानता  कि  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  मूल  लोकल

 कार  नहीं  दिये  जा  रहे  हैं  ।  जहां  तक  सरकारी  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  उन्हें  चुनाव  में
 भाग

 का  कोई  अधिकार  नहीं  है  और  वे  चुनाव  के  बारे  में  इश्तिहार  आदि  नहीं  लगा
 स

 ते
 सरल  कर्मचारी  आचरण  संहिता  तथा  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  अन्त  त

 .  यह

 राध

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  Ever  since  the  elections  began in  the  State  of  Jammu  :
 nd

 K  ashmir,  complaints  of  improprieties  in  elections  have  been  reported.  Those i Impropriet  vere
 there  Sheikh  Abdullah’s  regime  and  they  still  continue.  However,  after  th:
 jurisdict

 sh sion  of
 n  of  India’s  Election  Commission  to  the  State  of  Jammu  and  Kashmir  1ese_  things

 should  be  Mained  to  the  satisfaction  of  yeryon  sinc  he  honour  of  E  ction  C  nission  is  at
 stake  Iw  1  like  to  know  whether  the  Hon.  Minister  is  are  of  the  fact  t  In  a  recent
 by-election  क  allot  boxes  were  kept  but  at  the  time  of  counting  38  boxes  were  |

 क  1  Whether
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 it  isa  इल  number  of jud  7 - T zeS bo  less  and

 ve  of  finist  vise  the  State they  are  Hoey:  position  to  di: Ispc
 r  ?

 Government
 to  increase  the  Aube  of  judges  in  er  to  decide  ‘ite  a  expediti oe

 श्री  गोविन्द मेनन :  चुनाव  के  मामले  में  न्याय  करने  के  लिये  यह  नियम
 जम्मू  त

 तथा  कर्मी र

 में  भी  लागू  किया  गया  है  कि  चुनाव  याचिकाओं  का  निर्णय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा f किया  जाये  |

 माननीय  सदस्य  ने  जिस  घटना  का  उल्लेख  किया  है  उसके  सम्बन्ध  में  उन्होंने  | है: ह  कहा  है
 इस  मामले  में  aaa  याचिका  दायर है  ।  यदि  सरकार  इन  मामलों  में

 थ्
 कठिनाइयां  तथा  अनियमितताएं  होंगी  |

 रन अध्यक्ष  महोदय :  चुनाव  याचिकाओं  का  शीघ्र  निर्णय

 गा  टे  ब  जनन
 न्यायालय  के

 नक
 न्यायाधीश  नियुक्त  करने  के  प्रश्न  का  आपने  उत्तर  नहीं  दि

 रया  —=

 श्री
 गोविन्द  मेनन  :  मैं  गह-कार्य  मंत्रालय  को  इस  सम्बन्ध  में  बता  दंगा  |

 r  of Atal  Bihari  Vajpayee  I  had  asked  that  the  nu  t  boxes  at  the  time

 ofc  ig  were  38  when  actually  they  were  31

 गोविन्द  मेनन  :  इस  मामले  में  चुनाव  याचिका  विचारा  है
 ।

 Mahapatra  Commission

 *54  Shri  Bibhuti  Misra  Will  the  M
 Food  and  Agriculture  be  pleased

 to  state  oe

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Government  of |  Bihar  had  inted  Mahapatra

 Commission  ि
 so,  whether  the  report  of  the  said  Commissi

 to  Bih  Government  ;  and

 c)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 oi

 en

 the  Adviser

 च्  Oe=7T
 सामुदायिक  विकास  तथा  सह  सालतर  उन  है  श्री  अ  ना साहिब

 और  जी  हां
 |

 सम्बन्धित  जानकारी  इकट्ठी
 की  रही  है

 और  प्राप्त  होते  सभा-पटल  पर  रख

 पायेगी

 Shri  Bibhuti  Mishra  I  would  like  to  know  [11  ह  11.0  has  been  received
 nd  which  is  yet  to  be  collected,  the  reasons  for

 delay  and  the  time  by  which  the  information
 ill  be  collected.

 ः  श्री  अस् ता साहिब  शिन्दे :  हमने  विहार  सरकार  से  सूचना  मांगी  थी  ।  उन्

 थी उन दोने
 पूरी  सुचना

 हीं  दी  ।  मैं  सभा  को  गलत  या  अधूरी  सुचना  नही ंदेना  चाह  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  महापात्र  आयोग  क्या  है  ?

 गो अन्ना साहिब  :  मालय से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।  इस  बारे  में

 मंत्रालय  को  कोई  र  पचना  नहीं  है  ।  इस  हमारे
 ve  सम्बन्ध  आ

 1366  a  कि
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 न
 Ra  kno  I ‘Shr  Bibhuti  Mishra :  ane  aVai  Commission

 10
 would

 li  im  to  give  the  information  In  this  cor  -_

 he  Minister  of  Food  and  Agriculture  (Shri  Jagjiwan  am  The  land  under

 dispu  was  given  for  housing  purposes  It  relates  to  the  Housing  Min  ry
 Ve  had  asked  for

 The  matter  was  also  raised  That  is
 informa  on  from  Bihar  Government

 V.  D.  Government  of  Bihar  had  appointed  this  Com  ke  ‘urther  information  may why
 be  asked  for  from  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply

 Expenditure  on  Tubewells  in  Rajasthan

 घ्  Shri  Himatsingka
 Shri  Onkar  Lal  Berwa

 Shri  S.  K.  Tapuriah
 State  : ॥  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  ple

 f /  whether  it  is  a  fact  that  crores  of  rupecs  have  been  sp  bewells  and  other  works

 by  Go  nment  in  Rajasthan  to  makc  the  desert  lands  produ  ter  the  formation  of  that

 State

 (b)  ifso,  the  amount  spent  so  far,  the  number  of  tube-wells  sunk,  nber  of  those

 func  ning  and  the  number  of  wells  for  which  electricity  was  made  available

 )  the  details  of  works  on  which  this  amount  was  spent  ;  and

 1)  the  extent  of  progress  made  in  making  the  areas  of  Rajasthan  producti

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commu  y  Develop-
 and  Cooperation  (Shri  Annasabib  Shiade)  (a)  to  (d)  A  statement  is  d  on  the

 e  of  the  Sabha
 Statement

 (a)  The  information  regarding  the  expenditure  incurred  by  the  State  Goverr  ent  on

 t  newells  and  other  Minor  Irrigation  works  since  the  formation  of  the  State  is  not  available
 wever,  a  total  expenditure  of  Rs.  2,413  lakhs  is  reported  to  have  been  incurred  in  the  Plan

 ध  on  Minor  Irrigation  Schemes  since  the  beginning  of  the  First  Five  Year  Plan  upto  1967-68

 The  Government  has  budgeted  an  amount  of  Rs.  199  lakhs  in  the  Plan  Sector  during
 1968  and  the  expenditure  is  expected  to  be  of  the  same  order

 the (b)  and  (c).  The  progress  achieved  in  respect  of  main  Minor  Irrigation  Schem:

 end  (  l'hird  Plan  since  the  formation  of  the  State  and  that  anticipated  by  the  end  of  9  is
 below indic

 Progress  of  Minor  Irrigation  Works  in  Rajasthan
 pe

 nd  of
 pea

 of

 mes  arn

 मै. घ €ा10 0 1968-69 ह ह _ (80102 € त) द eee)

 |
 Dugwells  5,90,  732.0  =

 ring  in  \
 थ

 527

 epenin  of  we  54,76  918 3  bo  Is
 4,  Private

 tubewells
 14 |  447

 State  tubewells  12  52

 7,252  15,974 6.  Diesel  pumrsets
 Electrical  pumpscts  6,962*  16,465

 *Actually  energised
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 (gross)  w  हटा

 Sch  1
 )

 Ar An  area  of  about  33°94  lakt h  acr

 It  is  estimated  that  an  additional  area  of  about

 d  by  the  M  lor  rigation
 cs  upto  the  end  of  the  Third  Plan.

 2
 ह

 akhs  acres  (gross)  would  be  benefited  during  1966-69  by  the  Minor  Irrigation  Sch
 "

 द  श्री  हिम्मत सिह का :
 यद्यपि  मैं  वक्तव्य  को  पढ़  नहीं  पाया  फिर  भी  मैं  यह  जानना

 चाह

 हूं
 कि  कया  सरकार  राजस्थान  में  अधिक  नलकूप  लगाने  के  प्रशन  पर  ध्यान  और  यह

 Lo DY qe Te  करेगी  कि  जो  नलकूप  लगाये  उनकी  देखभाल  भी  ठीक  प्रकार  a  होती  रहे  ?

 थ्रो  अन्ना साहिब  शिन्दे  जहां तक  केन्द्रीय  सरकार  वक  मा  र

 ए वाली  आर्थिक  सहायता  राजस्थान  में  नलकूप  लगाने  के  मार्ग  में  बाधा  उत्पन्न  नहीं  कर  रही  है

 हमने  उसे  65  लाख  रुपये  की  राशि  दे  दी  है  और  राजस्थान  सरकार  से  यह  भी  कहा  है  कि

 वे  जून  तक  40  अधिक  नलकूप  लगायेगी  तो  उसे  अधिक  सहायता  दी  जायेगी  ।  स्वयं  राजस्थान

 सरकार  500  नलकूप  लगाने  की  योजना  तयार  कर  रही  है  ।  जब  वह  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के

 पास  पहुंचेगी  तो  उस  पर  हम  यथोचित  ध्यान  देंगे  ।  जहां  तक  नलकूप  लगाने  का  सम्बन्ध
 यह

 _  विषय  राज्य  सरकार  का  है  ।

 श्री  हिम्मतसिंह का :  कृषि  विकास  तथा  खाद्यान्न  उत्पादन  में  वृद्धि  की  महत्ता  को
 ध्यान  में

 रखते  हुए  क्या  सरकार
 ऐसे  राज्यों  को  सिचाई  के  साधनों  या

 नलकूप  लगाने
 के  लिए  af  धिक

 सहायता

 द

 श्री  आप  अपनी  राजस्थान  सरकार  को  इसके  लिये  उत्साहित  कीजिये  |

 श्री go  Fo  तापड़िया :  मंत्री  महोदय  ने  बताया
 है

 कि
 केन्द्रीय  सरकार  की  सहाय

 ह नापाक  लगाने  में  बाधक  नहीं  है
 ।

 राजस्थान  इतने  अधिक  मंत्रियों  के  होते  हुए  भी  नल

 नलक आदि
 लगाने  का  लक्ष्य  पूरा  नहीं  कर  सकी  है  ।  सीमावर्ती  सड़क  संगठन  के  कोष  का  भी  वह  ठी

 यान  मह

 ए
 ल  ह  हा  ह  पर  ध्यान देते  हुए  और  राजस्थान के  जैसलमेर

 जलोर  आदि  अन्य  स्थानों  पर  सुखे  की  स्थिति  को  न  भुलाते  हुए  क्या  केन्द्रीय  सरका  र

 राजस्थान  में  नलकूप  लगाने  का  काम  अपने  हाथ  में  लेगी  ?  क्या  सरकार  इस  उद्देश्य  के  लिये  को

 सं
 थ्

 गठन  स्थापित  वरेगी  जो  यह  देखे  कि  केन्द्रीय  सहायता  का  सदुपयोग  क्रिया  जाये  और  ज

 को  पूरा  किया  जाये
 |  क

 क  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  जगजीवन  :  माननीय

 सदस्य
 को  यह  नहीं  मानना  चाहिये  कि  राजस्थान  सरकार  सुविधा  देने  के  लिये  ges

 नहींहै है
 ।

 श्री  go  क्र ०  कापड़िया  :
 किसी

 काय  के  बारे  चिन्ता  करन  काम  को  समाप्त

 ae FLAT :  |  अलग-अलग बातें  हैं  ।  ह

 गजीवन  राम राम  : :
 कार्य

 क

 करने  ay  aiteran
 का  अनुमान  भी  योग्य  लोगों  द्वारा  ही  लगाया

 बा  ure
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 —

 seas

 पर्धा र  कसर

 >
 क्  कापड़िया  :  उसका  अनुमान  तो  काय  के  परिणाम  द्वार  पाया जा  सकता  है  |

 श्री  जगजीवन  राम  :  मैं  यह  कहना  चाहता  था  कि  राजस्थान  में  रेतीली  भूमि

 थ
 श्री  रंगा  :  इसीलिये  तो  वे  400  नलकपों  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जगजीवन राम  :  वे  400  नलकूप  चाहते  यह  ठीक  है  ।  इसके  लिये

 का
 न

 केवल  धन

 तकनीकी  विशेषज्ञों  की  भी  आवश्यकता  है  ।  चूंकि  इस  समय  तकनीकी
 कर्मचारियों

 कॉ

 है
 ।  इसलिये  इस  समस्या  का  समाधान  शीघ्रता  से  न  राज्य  सरकार  कर

 सकती
 है  और  न

 केन  सरकार  ही  |
 द

 श्री  सु०  कण  कापड़िया  :  अनेक  इंजी  नियर  बेरोजगार  घूम  रहे  हैं  ।  ्
 द

 श्री  जगजीवन राम  :  रेतीली  भूमि  में  नलकूपों  के  लिये  छिद्र ्  करना  भी  set  होता

 इसलिये  वहां
 पर  छिद्र  कार्य  पर  अधिक  समय  लगता है  ।  वहां  पर  कई  प्रकार की  और

 जटिल
 ए  भी  सामने  आती  हैं  ।

 कई  क्षेत्रों
 में

 नलकूप  लगाये  गये  हैं  परन्तु  उन्हें  far
 प्रकार  के

 पम्पों  की  आवश्यकता  है  ।  जैसलमेर  में  बिजली  भी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उस  क्षेत्र  में  fa
 ली

 को

 भी  आर्थिक  दृष्टि  से  लाभदायक  नहीं  है  ।  अतः  वहां  पर  उन्हें  डीजल  पम्पों  द्वारा  च
 लाया

 जाता

 श्री  रंगा  :  राजस्थान  सरकार  की  ओर  से  यह  क्षमा  क्यों  मांगी  जा  रही  है
 ?

 ।  जगजीवन  राम  :  यह  क्षमा  मांगने  का  प्रशन  नहीं  है  ।  मैं  स्थिति  का  यथावत

 ।  जब  मैंने  उस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  था  तो  वहां  पर  कुछ  नल  ee

 ी  रंगा  :  मंत्री  महोदय  एक  लम्बा  गीत  गाते  चले  जा  रहे  जिसे  हम  सुनना  ह  चाहते  ।

 लाभ श्री  जगजीवन  राम  :  इस  प्रकार  बीच-बीच  में  अपनी-अपनी  तुरही  बजाने  से  ही

 माननीय  सदस्य  कोई  प्रश्न  पुछना  चाहते  हैं  तो  वे  खड़े  होकर  अपना  न
 पूछें  ।

 इस

 काटा की  क्यों  की  जा  रही  है
 ?

 श्री  रंगा  :  हम  इस  प्रकार  के  स्पष्टीकरण  सुनना  नहीं  चाहते  |  ये  तकनीकी  किस्म  के  हैं

 उनके  अधिकारीगण  द्वारा  बताये  जा  रहे  हैं  ।

 ल
 श्री  जगजीवन  राम  :  राजस्थान  सरकार  पर  इस  रने  से  पूर्वे  वहां  के

 सारे  पहलओं  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Bhola  Nath  Master  The  services  of  Central  Government’s  Underg  nd  Water

 ere  transferred  to  Rajasthan  Government  for  carrying  work  in  Rajasthan  a  But  the

 f  Central 8०००  185  not  got  the  boring  rigs  and  other  equipments  required  for  the  purpose

 Gover  | |  do  not  release  the  foreign  exchange  for  purchasing  the  requir  quipments  the

 objective  f  the  Rajasthan  Government  or  the  Central  Go  है  be  fulfilled  I

 suggest  that  ate  organization  carrying  the  work  of  t  employed  in

 Rajasthan  to  se  at  th  iff  ilties  being  faced  there  rer  d  pe
 द
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 |  See  Sa  1.0
 1890  (Saka)

 शय  दि  सय  लि
 पि

 क

 ae

 1A

 ann  7  jivan  Ram:  I] from  the  tion €  Hon.  Member  that  there

 is  no  la  f  boring  rigs  in  Rajasthan  The  Hon.  Member  should  take  troub  )  a)  there
 and

 see  whether  all  the  Tubewells  so  far  sunk  are  being  utilized
 द

 श्री  नन्दक मार  सोमानी  :  जब  भी  राज्य  सरकारों  पर  इस  प्रकार  की  कोई  देव  विपत्ति

 भाती  है  जैसी  कि  बिहार  राज्य  में  आयी  और  अब  राजस्थान  पर  आ  रही  तब  सम्पूर्ण  मशीनरी

 वहां  जोर  शोर  से  काम  करने  लगती  है  ।  अब  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  को  Tare  करते  समय  क्या

 का  यह  कत्तव्य  नहीं  हो  जाता  है  कि  राजस्थान  में  नलकूपों  के  लगाने  के  सम्बन्ध मे  जोरदार
 <

 क्रम  तैयार  किये  जायें  जिससे  राजस्थान  को  भविष्य  में  ऐसी  विपत्ति  का  सामना  न  करना  पड़े

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे  :  इस  सम्बन्ध  में  मैं  पहले  की  स्थिति  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  ।

 द

 श्री  अमृत  नाहटा  :  वर्षों के  बाद  राजस्थान  सरकार  को  यह  समझ  आई है  कि  पश्चिमी

 ।
 क्या

 स्थान  में  नलकूप  लगाये  जायें  |  अब  ag  उस  क्षेत्र  में  500  नलकूप  लगाना  चाहती

 यय  सरकार  राजस्थान  सरकार  को  इस  कार्य  के  लिये  शत-प्रतिशत  सहायता  देगी

 गर  पम्प  आदि  के  निर्माताओं  को  क्रयादेश  दे  और  वे  नियत  समय  में  उन्हें  ब

 re

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे  :  राज्य  सरकार  से  सम्बन्धित  योजना  के  प्राप्त  होने
 पर

 ही  इन

 बातों  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  जहां  तक  सुखे  से  राहत  देने  और  नलकूप a eS "qt 1 aT
 गाने का

 3:1  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  को  उदार  सहायता  दे  रही  है  ।

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया
 :

 राजस्थान  में  पड़ें  सुखे  की  पृष्ठभूमि  में  मैं
 सरकार

 से  यह

 बना  चाहता  हूं  कि  गत  तीन  वर्षों  में  राजस्थान  सरकार  ने  कुल  कितने  नलकूप  लग  ये  हैं  और

 ो  कब  तक

 प

 कितने  नलकूपों  को  बिजली  के  कनेक्शन  fer  जा  चूके  हैं  और  शेष  नलकूपों

 दी  जायेगी  ?

 श्री  अस् ता साहिब  शिन्दे  :  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  वहां  141  नल
 प

 थे

 योजना 1968-69  के  अन्त  तक  उनकी  संख्या  447  तक  पांच  जायेगी  ।  तीसरी  पंचवर्षीय

 के  3  तक  राज्य किय  नलकूपों  की  संख्या  12  थी  और  अब  उनकी  संख्या  52  हो  गई  है
 ।

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  मैंने  तो  यह  पुछा  था  कि  कुल  कितने  नलकूप  लगाये  गये

 उ  से  कितनों  को  बिजली  दी  गयी  और  शेष  को  कब  तक  बिजली  दी  जायेगी  ।  इस
 सम्बन्ध  में

 री  सरकार  या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  क्या  योजना  है
 ?

 ती

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे  :  एक्सप्लोरेशन  ट्यूब  वत्स  आसन
 इजेक्शन

 ने  राजस्थान  में  लगभग

 Hi  लिपि
 लगाने  हैं  जिनमें  से

 170  सफलतापूर्वक  काम  कर  रहे  हैं  तथा  उनमें से  पेय  जल  के

 नलकूपों  सहित  लगभग  99  नलकूपों  को  बिजली से चलाया  जा  रहा  है

 श्री

 हेच नन्दन
 पाटो दिया  :  शेष  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है

 ?  केवल  60  प्रतिशत  नलकूपों
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 लिम

 को  काम  में  लाया  जा  रहा  है  जबकि  40  प्रतिशत  बेकार  पड़े  हुए  उनके  बारे  में  सरकार  क्या

 करने  at
 ry परम

 रग

 क

 हिन्दू  उत्तराधिकार
 a

 #54  .  श्री  यज्ञ  दत्त  शर्मा  :  कया  विधि  मंत्री  ae  बताने  की

 क्या  कतिपय  राज्य  सरकारों  ने  पिता  की  सम्पत्ति  में  त  करने  से  पुत्री को

 विधवा  veer  से  हिन्दू  उत्तराधिकार  अधिनियम  में  उपयुक्त  as Dad Bs  लिये  केन्द्र से

 की  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  और  अधिनियम

 क्या  कायें वाही  की  गई  है
 ?

 पम के संशोधन

 के

 थ
 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 मुहम्मद  1.0
 यूनुस  :  जी  ह al

 7  हरियाणा  की

 द सरकार  ने  ऐसी  प्रस्थापना  की  है  |

 भारत  सरकार  का  इस  प्रयोजन  के  लिए  हिन्दू  उत्तराधिकार  अधीन
 1956

 संशोधन  करने  का  विचार  नहीं  है  ।  ह

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  Great  bitterness  has  spread  in  a  family  which  is  an impor-
 nt  घी  of  society  on  account  of  this  Act  This  Act  is  working  against  consolidation  holdings
 d  has  given  rise  to  litigation.  The  dispute  is  not  about  the  whole  property.  In  tk  atter

 f  immovable  property  daughter  should  be  given  share  in  the  property  of  her  father-in  and

 ot  in  the  property  of  her  father  The  State  Governments  have  been  asking  for  such  an  nend-
 1ent  in  the  Act  since  a  long  time.  The  Punjab  Government  had  senta  unanimous  resc aw 2a ameéi solut  on

 to  this  effect.  Do  Government  propose  to  examine  it  ?

 विधि  मंत्री  गोविन्द  :  बहुत-सी  राज्य  सरकारों  ने  यह  मांग  नहीं
 x

 जाब  विधान  सभा  में  इस  बारे  में  एक  प्रस्ताव  पास  गया  था  परन्तु  एक
 a

 बाद

 तत्कालीन  मुख्य  मंत्री  ने  उस  प्रस्ताव  को  समाप्त  करने  वाला  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 ग
 aT |  हरियाणा

 कार  ने  प्रस्ताव  भेजा  है  ।  अन्य  किसी  राज्य  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया
 है

 हिन्दू  उत्तराधिकार  अधिनियम  में  एक  उपबन्ध  है  जिसके  अंतगर्त  अचल  सर्वथा
 ही

 अन्य

 दारों  को  मुआवजा  देकर  विभाजन  से  बचाया  जा  सकता  है  ।  यदि  चार-पांच  हों  तो

 पोत  के  टुकड़े  तो  होंगे  ही  ।

 क
 70  rm

 Shri
 }

 ajna
 Datt  Sharma:

 the  rise  in  lit  ization  and  bitterness
 in  f fam  थ

 to  find  out

 श्री  गोविन्द  मेनन :  dar  कि  माननीय  सदस्यों  को  पता  ही  है  हिन्दू  संहिता  अधिनियम
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 वर्षों के
 (८  चार-विमश  के  बाद  1955  में  पास |  पास  हुआ  था था  ।  क्योकि के  इसमें लि  बार कप

 के  बराबर  अधिकार  दिये  गये  हैं
 इसलिये देश  के  कुछ  भागों में  मुकदमेबाजी  तथा  च्  फैल

 व
 सकती  है  ।  इस  विधेयक  को  पास  हुए  10-12  वर्ष  हो  गये  हैं  इसलिये  मैं  इस  मामले  की  जां

 लिये  कोई  समिति  नियुक्त  करने  के  लिए  तेयार  नहीं  हूं  ।

 Shri  Randhir  Singh:  Some  time  back  you,  Sir,  were  kind  enough  to  allow  one  h

 Liscussion.  The  Hon.  Minister  had  himself  admitted  that  if  a  State  Government  sent  me)

 proposal,  they  would  accept  that.  The  farmers  of  Haryana  and  Punjab,  may,  of  the  1

 country  have  been  demanding  that  the  Government  should  not  interfere  in  their  personal  af  le

 ं  Nhen  some  suggestion  in  this  connection  is  received  from  any  State  Government,  they  sho

 by  ot  have  any  objection  in  accepting  that.  There  should  be  no  objection  to  forming  ह

 थ
 parliamentary  committee  for  evolving  a  uniform  code  for  the  whole  country.

 ह

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  केवल  हरियाणा  में  ही  किसान  नहीं  हैं  ।  वे  तो  सारे  देश  में  हैं  ।  पहली

 मर्तबा  मैंने  कहा  था  कि  हिन्दू  विवाह  अधिनियम  ca  विषय  से  सम्बन्ध  रखता  है  जो  समवर्ती  सुची  में

 हैं  ।  यदि  किसी  राज्य  का  विधान  मण्डल  यह  महसुस  करता  है  कि  किसी  विषय  सम्बन्धी  केन्द्रीय  विधान

 ं  किसी  संशोधन  की  आवश्यकता  है  तो  अवद्य  ही  भारत  सरकार  उस  पर  सहानुभूतिपूर्वक विचार

 करेगी  ।  मैंने  उस  बार  यही  कहा  था  ।  एक  ओर  तो  सभा  यह  मांग  करती  है  कि  तलाक

 तथा  उत्तराधिकार  आदि  के  बारे  में  एक  मिली-जुली  संहिता  होनी  चाहिये  ।  दूसरी  ओर  जबकि

 एक  मिली-जुली  संहिता  बना  गई  है  तो  उसमें  परिवर्तन  करने  की  मांग  की  जाती  है  ।  यह

 स्थिति  है
 ।

 यदि  कृषि  भूमि  को  टुकड़ों में  बंटने  से  बचाना  तो  उसके  लिए  हिन्दू  विवाह

 नक उपबन्ध है  ।

 श्री  तेन्नटिं  विश्वनाथन :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  प्रत्येक  लड़की  का  पिता

 ह
 red  है  परन्तु  श्वसुर  होना  जरूरी  नहीं  क्या  मंत्री

 हस

 वर्तमान  कानून  में

 क तता तो होना रवतंन करने ताज  आएंगे  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  माननीय  सदस्य  के  समर्थन  के  लिये  मैं  उनका  a

 Shrimati  Lakshmikanthamma  Under  the  Hindu  Succession  Ac  daughter  has  not
 given  full  rights  For  bringing  daughter  and  son  on  equal  footing  do  Gove  ment  propose

 ig  forward  a  comprehensive  Bill  ?

 श्री  गोविन्द  सेना :  मनु  भारते  का  एक  महान  कानून  दाता  था  परन्तु  महिला  मों  के  बारे

 उनके  बहुत  से  कथन  आधुनिक  में  सुसंगत  नहीं  समझे  जा  सकते  |
 ा

 att  ato  कृष्णमूर्ति  :
 1955  में  हिन्दू  उत्तराधिकार  कानून  के  पास  हो  जाने  के  बाद  भी

 asi  को  उतना  हि  tat  नहीं  मिल  रहा  है  जिससे  कि  उनकी  अच्छी  जगह  शादी  यही

 कार  हेत  देखी जा  स्
 है  कि  30,  35  वर्ष  की  आयु  की

 बहुत
 सी  लड़कियां  अविवाहि  ?  कया

 माननीय
 ह

 fe  ae
 उत्तरा

 शर  कानन  में  संशोधन  का  प्रस्ताव
 लाज

 को  न
 पुत्री  और  पुत्रों

 थ
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 श्री  गोविन्द  मेनन  :  वर्तमान  कानून  इसीलिये  तो  बना
 ्

 श्री  वी  कृष्ण भूति  :  विंमान  कानून  के  अन्तर्गत  पुत्र  अपने  पिता  के  सम्पत्ति  बांट

 ता
 है

 और
 जब  पिता  की  मृत्यु  हो  जाती  है  तो  पिता  की  सम्पत्ति  पुत्र  और  पुत्रियों  जाती

 इसलिये  परिवार  की  सांझी  सम्पत्ति  में  लड़की  को  बहुत-ही  थोड़ा  हिस्सा  मिलता है

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  कानूनी  नुकता  है  ।  इस  पर  बाद  में  बहस  की  जा  सकती

 श्री  कातिक  उरांव  :  यह  बड़े  आश्चर्य की  बात है  कि  एक  धर्मनिरपेक्ष  राष्ट्र  हुए

 परे  देश  में  कहीं  तो  हिन्दू  उत्तराधिकार  कानन  है  और  कहीं  मुस्लिम  उत्तराधिकार  कानून  आदि

 ह
 ।

 देश  के  कुछ  भागों  में  मातु  प्रधान  पद्धति  है  और  कुछ  अन्य  भागों में  पित  प्रधान
 प

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि  अब  समय  आ  गया  है  जबकि  ra

 प्राधिकार  कानन  जैसा  कोई  विधान  लाया  जाये  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  इस  समय  तो  मुझसे  हिन्दू  उत्तराधिकार  कानून  में  संशोधन

 लिये  कहा  जा  रहा  उनका  प्रश्न  है  कि  भारत  में  रहने  वाले  सभी  धर्मों  के  लोगों  के  द

 उत्तराधिकार

 नन

 ताह  लोगा  ताहिए

 प  डरी
 बावला

 श्री हेम  बदुआ :  मनु  मानव-निर्मित  समाज  के  कानूनदाता  थे  ।  उनके  कुछ  विचार  आज  के

 lars  के  संदर्भ  में  बेहूदा  हैं
 ।

 पुत्र  तथा पुत्री एक  ही  पिता  की  संतान  होते हुए  यों  के
 साथ

 इसीलिये  भेदभाव  नहीं  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  राज्य  सरकारें  पुत्री
 के  साथ  भेदभाव

 | चाहती हैं  ।  क्या  सरकार  पुत्री  के  साथ  भेदभाव  न  करने  की  अपनी  नीति
 पर  दू  ढ़  रहेगी

 ?

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  मेरी  राय  में  मैं  काफी  दूर हूं  ।

 Washing  Away  of  Timber  Wood  to
 Pakistan

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee
 Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Shri  Narain  Swarup  Sharma:

 sy. ased t the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  t
 द

 a )  the  annual  value in  crores  of  rupees  of  the  timber

 av  y  by  the  Indian  rivers  to  Pakistan  during  the  last  five  year

 (b)  the  steps  so  far  taken  to  check  their  flowing  to  Pakis  and anc in?

 wood  washed

 कमी  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  it अन्ना साहिब

 Zz):  तथा  :  जानकारी  सम्बन्धित  सूत्रों  से  इकट्ठी  की  जा  रही  है  औ  यथासमय

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 क
 ri  Atal  Bihari  Vajpayee :  Whether  a1  SI

 has  taken  place
 with  P  ‘an  that  the  woods,  which  washed  aw  ay  tion,  may  b  urned  or  the  fact

 _  की ave  not  been  returned  nor  its  cost  haw  eed  paid. is  that
 the  woods,  which  washed  a

 3
 away,

 ha
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 जो  अन्ना साहिब  शिन्दे  :  इस  मामले  को  उठाने का  प्रश्न  सूचनाएं  एकत्रित  करने
 के

 x ही  ह  सकता  है  ।  ऐसी  खबरें  कई  बार  आई  हैं  कि  पहले  भी  इस  प्रकार  के  मामले  उठाये  गए

 हमने  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  जैसे  जम्मू  तथा  काश्मीर  पश्चिमी  बंगाल  और  हिमा  क

 प्रदेश  तथा  विधुर

 के  संघीय  राज्य  क्षेत्र  की  सरकारों  को  कहा है  ।  जहां  तक  पंजाब  और

 का  सम्बन्ध  उन्होंने  यह  पहले  ही  सुचित  किया  है  कि  ऐसी  कोई  लकड़ी  भारतीय
 रीमा

 से
 बहकर  पाकिस्तान  नहीं  गई  परन्तु  अन्य  राज्य  सरकारों  ने  कहा  है  कि  सुचना  एक

 त्रित  करने
 के

 लिए  उन्हें  कुछ  समय  चाहिए  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  Whether  the  Hon.  Minister  can  state  tk
 value

 of  wood

 wa  ed  away  from  here  on  the  basis  of  information  which  have  been  collected

 ml

 अन्ना साहिब  शिन्दे  :  जब  तक  हमें  सूचना  प्राप्त  नहीं  हो  जाती  तब  तक
 =

 मुल्य  का

 क  अनुमान  नहीं  लगा  सकते  |

 s
 श्री  fao  ato  शास्त्री  :  भारत  से  पाकिस्तान  को  नदियों  द्वारा  प्रतिवर्ष  इमारती  लकड़ी  के

 ah [  के  अलावा  आसाम  में  1950  के  पिछले  भूकम्प  में  करोड़ों  रुपयों  की  इमारती  aa

 लि
 नी गयी  और  बाते  वारी  में हुए  शॉल

 Sees

 a  व

 rat
 महोदय से

 शद कि  क्या  सरकार  धन  की  इस  राष्ट्रीय  हानि  को  रोकने  के  लिये  कदम  उठायेगी  अथवा

 चार  रखती  है  ।

 "  श्री  अन्ना साहिब  fare  :  जहां  तक  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  का  सम्बन्ध  उन्होंने  कपूर
 डी  के  निकट  रावी  नदी  पर  रोक-बत्ती  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं  ।  जमू

 '
 और

 मीर  राज्य  में  इमारती  लकड़ी  के  बह  जाने  को  रोकने  के  लिए  चेनाब  नदी  पर  एक  रोव  बल्ली

 र  निर्माण हो  रहा  है

 श्री  बलराज  मधोक  :  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहा  है  कि  अनुमानित  आकड़े  उपलब्  हीं

 जानता  हुं  कि  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  से  लगभग  प्रत्येक  aT  पाकिस्तान  को  काफी

 इमारती  लकड़ी  बहकर  चली  जाती  है  और  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  से  पत्र-व्यवहार  कर

 ही  है  और  यह  दबाव  डाल  रही  है  कि  इसको  वापस  लेने  के  लिए  कुछ  fear  जाना  चाहिए

 अभी  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  हमारे  पास  अनुमानित  आकड़े  नहीं  प्रति  वर्ष  करोड़ों  रुप

 की  इमारती  लकड़ी  बहकर  चली  जाती  है  ।  यह  सही  नहीं  है  ।  सरकार  के  पास  राज्य  सरकार के

 पकड़े  होने  चाहिए--प्रश्न  यह  है  कि  इसको  कं  रोका  आप  पाकिस्तान  से  कुछ  भी  वापिस

 नहीं  ले  सकते  ।  यह  आपके  समझ-बस और  शक्ति  के  बाहर  की  बात  परन्तु  प्रश्न यह  है  कि  क्य

 आप
 निरोधक

 उपाय  नहीं
 उठा

 सकते
 |

 आपने  अब  कहा
 है  कि

 कुछ  बांध  बनाए  जा  रहे  हैं
 ।  प

 हू  बहुत  बार  कहा  गया  है  ।  आप  अखनूर के  समीप  चेनाब नदी  पर  पुल का  निर्माण  क्य

 ताकि  यह  लकड़ी  बहकर  पाकिस्तान  न  चली  जाये  और  बाढ़  के  समाप्त  होने  के
 ब  z

 इसको
 वापिस  ल

 या
 जा  सके ?  इसके  लि  ए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  और  इन  नदियों प  प्रकार  के

 बाँध  बनाने  वि  तना  सम
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 ifs  उत्तर

 क

 न्नासाहिब  शिन्दे  :
 मैंने

 rect  dl  कहा  है
 हि  oo  का  fart  हो  रहा  मैं

 माननीय  की  परेशानी  को  समझ  सकता हं  कि  जब  तक  सही  रोक-बल्ली  वहां  नहीं  होगी तब

 पाकिस्तान  को  बहकर  जाने  वाली  को  पूरी  तरह  से  रोका  नहीं
 जा

 सकता  लिए  सही  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  |

 बिहार  में  पशु  पालन  कार्यक्रम

 क  50.
 श्री  कामेश्वर  fag  कया  खाद्य  तथा  कृषि

 ड

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#  क्या  बिहार  राज्य  ने  कृषि  राजस्व  कारपोरेशन  बैंकों  से  1  जलाई

 ala  1968  तक  प्राप्त  हुई  वित्तीय  सहायता  का  उठ  हुये  पशु  पालन  का  एक

 समेकित  क्रम  आरम्भ  किया  है

 )  यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है

 क्या  और  वसु सरिया
 स
 नता  को  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  किया

 गया
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इसके  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  म

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्र  त्री  अन्ता साहिब

 fared  राम
 )  जी  नहीं  ।  राज्य  सरकार  एक  योजना  dar

 क

 नहीं  होता  ।

 )  सघन  पशु  विकास  बरौनी-बेगूसराय के  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आने  वाला  समस्त

 rr
 इस  प्रस्ताव  में  शामिल  होगा  ॥

 बेगूसराय
 उप-प्रभाग  और  खगरिया  उप-प्रभाग  का

 ह वे

 प्रदान  ही  नहीं  होता  ।

 (=)  प्रदान  ही  नहीं  होता  क

 Shri  Kameshwar  Singh :  The  rural  creame  Ty  uv!
 whic  in  Begusarai  sub-division  and  near  (10.  refine  is  | ७ 1  »t  fun

 ecto  ituated  in  Barauni

 unt  of  shortage
 of  1  I  want  to  know  how  much  Government.

 |

 have  spent  on  th  ]  ent  of  Animal

 Hus  adry  in  Begusarai  and  Khagaria  Sub-Division  where  all  iit  ilable

 ड  पर  किया श्री  अन्ना साहिब  शिर
 :  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  सघन  पशु  विकास

 कुल  व्यय  करीब  80  लाख  रुपये  है  और  यह  पांच  वर्षों  में  हुआ  है  |  मुझे  अभी  राज्य  सरकार से

 यह  सुच
 [

 एकत्रित  करनी  है  कि  उन्होंने  अब  तक  कितना  व्यय  किया

 Shri
 a

 hwar  Siogh  ninking  of  opening  new  unit  at  Khagaria like  rural  cr  219  pened  at  Ba  ह iro
 tk  what  are  the  reasons?
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 Oral  em  December

 5,  1968

 me

 खण्ड  का श्री  अन्ना साहिब fart  :  मैंने  पहले  ही  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  पशु  fa

 कि

 स्तर  कहां  किया  उसके  अलावा  अभी  ऐसी  कोई  शीघ्र  योजना  नहं  1

 Shri  Kameshwar  Singh:  Mr.  Speaker,  he  has  not  followed  my  point.  My  qu  tion
 vhether  there is  any  consideration  to  open  another  unit  at  Khagaria  like  the  rura  mery

 Begusarai  in  Public  Sector  because  that  area  is  very  backward  and  much  developme  can
 ke  place  by  opening  such  units

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे  :  साधारणतया  सघन  पशु  विकास  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  डेरियों  और

 क्रीम टी  के  विकास  से  है
 ।

 यह  कार्यरूप  देने  के  लिये  अच्छा  सुझाव  है
 और  हम  इसकी  जांच  करेंगे

 ।

 द  Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  Mr.  Speaker,  it  would  have  been  better if  thi
 intensive

 0  yramme  is  extended  to  Koshi  area  and  Ganga-Diaria  area.  I  want  to  know

 oshi  area  and  Ganga-Diaria  area  are  not  suitable  ?  other

 we

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे
 :  हम  साधारणतया  राज्य  सरकारों  से  सलाह-मशविरा  लेते

 तय  सरकारों  के  मुल्यांकन  के  आधार  पर  इन  खण्डों  पर  विकास  कार्य  किया  जाता  है  ।

 श्री
 झ्र

 गो०  सेन  :  इस  तथ्य  को  देखते  कि  काफी  संख्या  में  पशु  और  लोग

 जाते  हूं  जेसा  कि  उत्तरी  बंगाल  और  बिहार  में  अभी  हाल  में  हुआ  है  और  काफी  मौतें भी

 जान  सकता  हुं  कि  उत्तरी  बंगाल  और  बिहार  से  दोगले  गाय  और  भैंस  आदि  के
 लि

 ई
 है  और  यदि  तो  किस  प्रकार  इस  मांग  को  पुरा  किया  जा  रहा  है

 ?

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे
 :  ग

 भी  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 eras
 a

 उड़ीसा  में  भूमि  संरक्षण  के  लिए
 केन्द्रीय

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही :
 क्या  mre

 तथा  क कथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 द

 डीसा  के  लिए  1966-67  और  1968-69  के  दौरान  संरक्षण  के  लिए

 कितनी  rf
 नियत  की

 उक्त  अवधि  में  वहां  वास्तव  में  कितनी  राशि  व्यय  की  और Ya away & ae

 ्
 कया  यह  राशि उस  उद्देश्य के  लिये  प्रयोग  में  लाई गई  जिसके  लिये यह  मंजूर  की

 थी

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन  fea

 tt):

 और  उड़ीसा  में  भूमि  संरक्षण  कार्यक्रम  दो  श्रेणियों  में  आते  हैं  :  कुड

 eo  seer  के  जल
 विभाजक  क्षेत्रों  में  भूमि

 संरक्षण
 के

 के लिये 97 और

 केन्द्रीय  प्रिया  र  जत  योजना च्  oe
 ये  क्रम
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 ल

 वास्तव  में  व्यय
 की

 गई  राशि  इस  प्रकार

 वर्ष  ज्य  क्षेत्र  केन्द्रीय  प्रायोजित  क्षेत्र

 नियत

 >>

 राशि

 -eqh  लाखों  में

 व  >
 19.01  25.73 1966-

 _
 20. 71.0

 12.00  25.00

 se
 ee

 15.00

 पर a  ग

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्राप्त  उन्नति  रिपोर्ट  से  पता  चलता है  कि  इ

 उचित  प्रयोग  किया  गया  है  |
 क

 साधार  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  मंत्री  महोदय के  उत्तर  से  यह  साफ  जाहिर  हो  जाता
 द

 कि

 66-67 और  1967-68  में  नियत धन  और  व्यय  किए  हुए  धन  में  कमी  आई  है  ।  बारे

 कने  के  लिए  भूमि  संरक्षण  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  कारंवाई  है  और  हमें  भूमि  संरक्षण  कार्रवाई

 ओर  हर  संभव  प्रयत्न  करने  चाहिए  ।  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहुंगा कि  सरकार  इसके  लि

 क्या  विशेष  कदम  उठा  रही  है  कि  राज्य  सरकार  को  विशिष्ट  कार्यक्रम  के  लिए  जो  धन  नियत  किया

 गया  है  वह  समय  पर  व्यय  करे  अगर  उनको  लागू  नहीं  किया गया  है  तो  में  जान  सकता हूं  वि

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ऐसे  विशेष  कदम  उठाने  की  सोच  रही  है  जिससे  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्
 ा

 प्रायोजित  योजनाओं  में  कोई  कमी
 न

 हो  जैसा
 कि

 इस  समय  है
 और

 साथ
 में  यह  भी

 देखे
 कि

 राज्य
 गी

 योजनाओं  में  भी  धन  की  कमी  न  हो  और  सब  धन  को  व्यय  गया  है  ।  इसके  लिए
 क्या

 विशेष  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?  थ

 पर श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे :  ऐसे  योजनाओं  को  लागू  करने  की  जिम्मेवारी  राज्य  सरक

 ती  हम  राज्य  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलायेंगे  |

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  राज्य  सरकार  का  ओवरड्राफ्ट  12  करोड़  रुपये
 |  ।  आप  उड़ीसा

 वर्तमान  स्थिति  को  जानते  हैं  ।  अगर  केन्द्र  द्वारा  भूमि  बाढ़  और

 लिए  दिये  गये  धन  का  भली-भांति  प्रयोग  नहीं  होता  तो  सभा  में  कौन  इसके  fa

 राया  जायगा  ?  थ

 अध्यक्ष  महोदय :
 तरके-वितरकों  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  आपका  प्रदान  क

 शत्  r  एक  ह
 तामीर  पाणिग्रहण :  इस  प्रदान  पर  पिछले  >  La 2  Se  निर्णय  नहीं  हुआ  राज्य

 सरकार  FT  जा  सकता
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 kas  अदि  Agra  nayana  14, ,  1891  (Saka)

 a  पलो W  यायी TTS न्नासाहिब  शिन्दे  :  कृषि  के  कई  योजनाएं  राज्य  ae
 के

 इन  कार्यक्रमों  को  लागु  करना  उनका  काय  है
 ।

 अगर  इसमें  कोई  कमी है  तो  राज्य

 ्

 का  ध्यान  इस  ओर  दिखाऊंगा  |

 att STH HT

 श्रद्धा कर  सुपकार :  जहां  तक  हीराकुंड  बहुउद्देश्यीय  बांध  परियोजना  के  अ

 अ  उसकी  योजना  के  लिए  कितना  आवंटन  रखा  गया है  ।  में  जान  सन्

 क्या  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  पूर्वे  व्यय  से  भूमि  संरक्षण  को  रोकना  कितन
 सर्विस

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्द े:  सुरक्षात्मक  वन-रोपण  और  बागान  योजना  के  लिए
 ay

 ्  द
 की  आवश्यकता  होगी  और  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सर  द्वारा

 प्रिया  THS  और  मचकंद  योजना  के  लिए  प्रयोगात्मक  150  ला  ख  रुपये का  आवंटन  रखा

 गया है  ।
 यह  इस  पर  निभंर  रहेगा  कि  as  योजना  ||  कसे  दिया  जा

 रहा  है  ।  थ

 त्रिपक्षीय  भारतीय  श्रम
 सम्मेलन  पुनर्ग ठन

 श्री  वेणी शंकर  शर्मा :

 क
 श्री  दी०  चं०  दार्मा :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 झ कया  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  रा +  स्थापित  एक  अध्ययन  दल  F

 य  area  श्रम  सम्मेलन  और  स्थायी  श्रम  समिति

 द. पुनगंठन [भिन्न दर

 का  सुझाव  दिया  है  ताकि

 अधिक  व्यापक  बनाया  जा  सके  और  इनसे  सम्बन्धित fi  नन  दलों  के  वर्तमान  प्रतिनिधित्व

 को  भौर  अधिक  बढ़ाया  जा

 क्या  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जय सुखलाल  सरकार  को  मालूम  हुआ है  कि

 सम्बन्धों  के  सामाजिक  पहलूओं  के  अध्ययन  दल i  अपनी
 रिपोर्ट  जो  कि  उसने

 ve  प्रम  आयोग  को  भेजी  इस  प्रकार  का  सुझाव  दिया है  ।

 और  इस  समय  सरकार  इस  मामले  में  कार्यवाही  नहीं  कर  रह
 और  राष्टीय

 आय  की  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  कर  रही  है  ।

 nica!  Shankar  Sharma:  Durin

 11.0
 He  wenty years.  of 0 our. _Independence,  this Government  ha  r  असल  ण्  side,  the  trade  union  movement  has also  got  enough  pacer ;

 but  still  the  of  labourers  has  not  improved ;  they  do  not  have
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 5  दिसम्बर
 |
 968

 a
 मौखिक  उत्तर

 बी  ए

 ५
 adequ  velling  place  nor  do  they  have  an  source of  amusement.  |  a  ce  itself  ou  would

 =e

 hat  he  is  a  labourer.  I,  therefore,  want  to  know  from  th  ट  ह |  Minist  +  wha  -amend-

 is  he  going  to  make in  the  present  Constitution  of  the  गा प्11ए: 11:21 पंछा (८ ‘Indian  Labo

 10८  af  what  improvement  is  expected  as  a  result  thereof ?  ic’

 श्री  हाथी  :  जसा  कि  मैंने  कहा  अध्ययन  दल  ने  अपनी  ने  अपनी  सिफ़ारिशों  दी  हैं जो
 कि

 राष्ट्रीय  श्रम  अयोग  के  सामने  रखी  गई  हैं  ।  हमें  इस  बारे  में  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  से  कोई

 रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  इस  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होने  पर  सरकार  उन  सुझावों  पर  निश्चय  ही

 चार  करेगी  |

 Shri  Beni  Shankar  Sharma  I  want  to  know  how  much  time  would  the  Govern  nt
 ake  to  consider  and  implement  those  recommendations?  Today,  the  professional  poli  ans

 in  the  trade  union  movement  are  exploiting  the  labourers.  I,  therefore,  want  to  know  1107
 does

 the  Hon.  Minister  propose  to  protect  the  labourers  from  these  professional  politicians  und  the
 present  Constitution ?

 न्
 श्री  हाथी  :  इस  समय  विधान  यह  है  कि  त्रिपक्षीय  निकाय  में  केन्द्रीय

 संस्थान
 तथा

 मक  संघों  का  प्रतिनिधित्व  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  कितना  समय  लगेगा  |
 _

 आयोग
 अ  नी  रिपो  मान  के  अन्त  अथवा  अप्रैल  के  आरम्भ  तक  देगा  |  उसके  तुरन्त  बाद  ही

 मले  पर  विचार  करेंगे  ?

 =
 Shri  Deven  Sen:  Will  the  Hon.  Minister  state  whether  a  meeting  of  the

 Indian €
 abour  Conference  or  the  Standing  Labour  Committee  will  be  convened  to  consider  tl  ene

 al  Services  Maintenance  Bill  which  he  proposes  to  bringin  here?  It  is  conv
 tion

 that  if

 a  3ill  which  might  curb  the  rights  of  the  labourers is  brought in  here,  it  is  first

 Ir  ian  Labour  Conference  or  the  Standing  Labour  Committee
 Pp
 i

 the:

 श्री  हाथी  :  मुझे  सन्देह  है  कि  ag  प्रदान  त्रिपक्षीय  निकाय  के  पुनर्गठन  हेतु  बने  अध्ययन-दल

 सिफारिश से  सम्बन्धित  है  ।  माननीय  सदस्य  का  प्रदान  इस  प्रदान  में  से  नहीं  उठता  |
 ह

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  मंत्री  महोदय  को  ज्ञात  है  कि  राष्

 आयोग  के  तथा  इस  सदन  के  भी  एक  माननीय  सदस्य  श्री  एस०  ए०  डांगे  ने  आयोग

 सयता  से  त्याग-पत्र  दे  दिया  है  ?  एक  विशिष्ट  पत्र  आयोग  के  अध्यक्ष  पर  थोपा  जा  रह

 तथा  उन्होंने
 एक

 पत्र
 पर

 हस्ताक्षर  किए  थे  जिसमें  कहा
 गया था  कि  आवश्यकता के  आधा

 मजूरी  का  wet  आयोग  के  विचाराधीन  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  उनके  त्याग-पत्र  देने ्य

 क्या  कारण  तथा  क्या  यह  प्रशन  वास्तव  में  आयोग  को  विचारा  सौंपा  गया था

 क्यों  ?

 श्री  हाथी  :  जहां  तक  आयोग  के  एक सद  सस्य  द्वारा  त्यागपत्र दिए  जाने  का  सम्बन्ध  है

 होंने  त्याग-पत्र  दिया  है  ।  व

 दौ  माननीय  सदस्य  :  ह

 श्री स०  q  क्यों ?

 थी  हाथी  बताई  गा  |
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 Oral  Ae
 December

 ्
 क

 एक  मैं  पत्र
 पत्र  भ ब भी पारित हुआ Get  ज  शी  एगा  बसाई

 मे  ही  ! ||  (  ६
 देखकर  ही  सदन  में  उत्तर  qt  म  उ  नह  T  यह श्र  व्य

 से  सम्बन्धित  नहीं  है  तथा  मेरे  पास  वह  पत्र
 भी  नहीं तो

 मैं  जल्दबाजी

 में  ऐसी
 क

 कहूंगा  जो
 उस

 पत्र  में  हो  अथवा  न  हो  ।

 श्री स०  Alo  बनर्जी  :  वह  इस  बात  का  उत्तर दें  कि  क्या  आयोग के  पक

 गडकर
 क

 एक  पत्र  लिखा  गया  था
 1.

 श्री  हाथी  उत्तर
 उत्तर  देने  से  पूर्व  मेरे

 तथ्य  होने  चाहिए  मैं  केवल  स्मरण-शक्ति के

 आधार पर  बत  परन
 ग  क  at  कि  जल्दबाजी  में  कोई  गलतबयानी  कर

 जाऊ  ॥  क  थ

 र  की  क्षमता
 क

 *
 554.  श्री  राठ  कौ ०  असीन  :

 प्री  ईश्वर  रेडडी

 थी  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे
 oo

 क्या  खाद्य  तंथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 क

 fa
 क  )  भारत  में  सरकारी  और  गैर-सरकारी

 कुल कितनी  क्षमता है  ;
 eee  tsi

 के  भण्डार  की  इस  समय

 सरकारी  क्षेत्र  में  1971-72  तक  यह  क्षमता  कितनी  द

 ः  )
 1971-72  तक  भारत को  खाद्यान्न  गजा  ि

 ह  बा  कक  कितनी
 क्षमता  की

 आवश्य  है  और  द

 इस  आवश्यकता की  पूर्ति  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  क  का  विचार

 इस  बारे  में  अब  तक  कितना  व्यय  हुआ  है  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री बी  अ
 :  सरकारी  क्षेत्र में  उपलब्ध  भण्डारण-क्षमता  संम्बन्धी  एक  विवरण  स

 at

 वेट  क्षेत्र
 के  गोदामों  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 और  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रस्तावों  पर  अभी  भी  विचार  ह  दा

 सरकार  ने  9.65  लाख  मीटरी  टन  की  भण्डारण-क्षमता  के  अतिरिक्त 3
 की  स्वीकृति  दी >  ो  वा

 1
 पौ

 eee

 लागत  15.36  करोड़
 aN

 ay  तक  पुरा  हो  जाएगा  इसकीਂ  अनुमानित

 स्पा  होगी  ।
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 श्री  रा०  को०  अमीन :  इस  विपत्ति  का  सामना  करने  में  खाद्य  के  भण्डारण  को  coed

 महत्वपूर्ण समझते हुए क्या समझते  हुए  सरकार ने  कोई  ऐसी  योजना बनाई  है  कि  खाद्य  भण्डार
 वह

 केसी  भी  समय  उपलब्ध  हो  जाये  तथा  वह  भण्डार  कहां  है  तथा  उसके  उपलब्ध  हो  जाने  के  बा

 ब  भी  लोगों  को  इसकी  आवश्यकता  होगी  तो  इसका  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जायेगा  ?

 थ्री  अन्ना साहिब  fated  :  सरकार  के  अपने  भण्डार  के  गर-सरकारी  क्षेत्र  में

 जो  भी  क्षमता  उपलब्ध  होती  हम  उसका  उपयोग  करते  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  भण्ड

 स्थान  तथा  उपलब्धि  के  बारे  में  हमें  काफी  जानकारी  है  |

 ः
 भी  रा०  को०  अमीन

 :  मुझे  उत्तर  से  मालूम  पड़ता  है  कि  जहां  तक  वेयरहाउसिंग र
 सम्बन्ध  यद्यपि  ग्रामीय  ऋण  सर्वे  ने  बहुत  समय  पुर्व  सिफारिश  की  थी  परन्तु  फि  € 5 or

 we गमों  की  भण्डारण-क्षमता  अत्यन्त  कम  है  ।  सरकार  के  पास  इस  क्षमता  को  कार्य

 a agit HT GTI ग  कोई  योजना  है  ताकि  भविष्य  में  बिक्री  में  विघटन  के  समय  कृषक  लोग  इस  भण्डार  का

 बैक  के  रूप  में  लाभ  उठा  सकें
 ?

 श्री  अन्ना साहिब  fart  :  कृषकों  के  लिये  भण्डा रण  हेतु  राज्य  वेयरहाउसिंग  निगम  तथा  केन्द्र

 हाउसिंग  निगम  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  मैंने  यह  भी  कहा  है  कि  सहकारी  क्षेत्र में 25  लाख ट

 ae ता  भी  विद्यमान  है  तथा  देश  की  सभी  प्रारम्भिक  बाजार  संस्थाओं  तथा  विभिन्न वे
 aq are

 ह  बाजार  संस्थाओं  में  फैली  हुई  है  ।  कृषकों  को  आवाज़  कक्षाओं  को  पूरा  करने के  लिये  शन

 संस्थाओं  के  माध्यम  से  अतिरिक्त  भण्डारण-क्षमता  स्थापित  करने  की  भी  योजना  बनाई  है  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Is  it  afact  that  the  condition  of  warehouses,  where for
 od

 grains  are  stored,  is  very  poor  and  a  lot  of  foodgrains  get  destroyed  there ;  and  there  are

 adequate  arrangement  for  necessary  insecticides  etc  ॥ ह  $0,  would  the  Hon.  Minister  state  h  ः
 uch  foodgrains  are  destroyed  every  ycar  and  whether  he  has  made  some  arrangement:

 mprove  the  condition  there  ?

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे  :  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  ठीक  नहीं  है  ।  सरकार  अपने

 डार  बड़े  वैज्ञानिक  ढंग  के  आधूनिक  हैं  ।  ट्ट-फट  से  होने  वाली  हानि  ais  यदि

 दें
 तो

 मैं  आंकड़े
 भी

 दे  सकता  हूं
 ।  हानि  नहीं  के  बराबर

 कुछ  स्थानों  पर

 गैर-सरकारी  भण्डारों  में  स्थिति  संतोषजनक  नहीं  है  |

 व

 .....
 अल्प  सुचना  प्रदान  ब

 SHORT  NOTICE  QUESTION  |

 Price  of  Tyres  and  Tubes
 वि

 S.N.Q.  No.  |  ri  Hardayal  Devgun  Shri  Va  ली  evan  Nats

 Shri  Mahant  Digivijai  Nath

 Shri  Nawal  Kishore  Sharma :

 Shri  Ge

 _

 Fernandes  :

 State

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development

 द
 ‘Company py  Affairs

 be  pleased  to

 (a)  whether
 ed

 a  fact  that

 nee

 and  tube,  specifiers  have  increased  the  prices
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 of  tyres  and  tuk  icles  and  cycles  ;

 or  :
 (b)  if  नज  the  reasons  theref

 Tn  whether  the  manufacturers
 and

 cet
 bisiceg\eveenman

 s  permission  before  doing  so;

 )  the  impact  of  this  increase  ?

 and  Company  Affairs  (Shri  F.  A.
 ‘The

 Minister  of  Industrial  Developm

 Ahmed)  (a)  Yes,  Sir.
 b)  The  reason  reported  by  the  tyre  industry  for  ir  tyre  prices  is  the  recent

 rise i  price  of  indigenous  natural  rubber  as  a  consequ  a  moval  of  the  maximum

 pric  earlier  notified  by  Government  for  the  various  grades

 (c)  No,  Sir

 (d)  The  enhanced  tyre  prices  may  lead  to  the  rise  in  the  cost  of  vehi  uigher  costs  to

 tl  0008  and  passenger  carriers  and  other  consumers

 Shri  Hardayal  Devgun:  The  Hon.  Minister  has  agreed  that  the  price  yres  and

 ‘tl  s  of  motors  and  cycles  will  increase  as  a  result  of  an  increase  in  prices  of  natu  rubber

 that  will  effect  the  prices  of  these  commodities.  May  I  know  whether  Governm  are

 on vare  of  the  fact  that  the  manufacturers  of  tyres  and  tubes  have  increased  the  prices  thereo

 the  pretext  that  the  prices  of  indigenous  rubber  have  increased  recently  while  the  fact  is  t

 black  marketing  in  cycle  and  other  tyres  and  tubes  was  going  on  even  before  that  and  the  saa

 were  being  sold  at  double  and  treble  prices  in  the  country.  The  rates  in  black  marketing  in

 Delhi  were  also  very  high  but  some  how  or  the  other  the  Delhi  Administration  get  ahold  over

 the  situation.  But  even  now  the  situation  out  of  Delhi  and  in  States  where  Congress  Governm

 Now is  in  power  is  that  the  tyres  and  tubes  are  being  sold  at  double  and  treble  prices.
 submission is  that  the  pretext  of  tyre  manufacturers  to  increase  the  prices  is  nota  good  cause
 to  increase  the  prices.  Because  black  marketing  is  "already  going  on  therefore  instea  of

 checking  it  they  have  increase  their  prices.  May  know  whether  Government  will  the

 Dect  of ensed  manufacturers  to  reduce  the  prices  and  will  try  to  Maintain  status  11

 ready  announced  prices  of  rubbers  ?

 Shri  F.  A.  Ahmed  :  The  question  of  black  marketing  does  not  arise  at  all  her  .

 Shri  Hardayal  Devgun  :  Why  does  not  the  question  arise  where  blacl  n  ting  is

 tually  going  on  ?

 Shri म  A.  Ahmed  :  AsI  have  said  while  answering  the  main  question  t  I  eason
 eported  by  the  tyre  manufacturers  for  increasing  the  tyre  prices  was  the  recent  ris  n  the

 ices  of  indigenous  natural  rubber.  An  agreement  was  signed  with  them  on  the  ba  a

 report  submitted  by  the  Tariff  Commission  previously  that  they  will  consult  the  Governr  ,of oen  t

 at  the  time  of  increasing  the  prices  of  their  goods.  That  agreement  had  ended  in  1963  but  even
 after  that  they  had  consulted  the  Government  and  whenever  they  increased  the  prices  of  ty

 and  tubes  without  our  knowledge  and  we  came  to  know  of  it  then  we  called  the  manufact  | है

 immediately  and  told  them  that  it  was  not  good  on  their  part  to  increase  the  prices  witho  our
 owledge.  We  should  first  of  all  make  them  understand  the  effect  of  rise  in  prices  rubber

 Th  tyre  manufacturers  had  demanded  a  time  upto  4th  December  and  they  had  |  ld  us  that

 they  ive  reply  in  this  connection  upto  4th  December  On  the  receipt  of  that  reply  we
 will  see  what  Ction  could  be  taken  in  this  conn  en
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 च  as

 fardayal  Devgu
 ड  —  ee  प  ८  to  import

 rubber  to  une  of  73  thou:  d  tons
 tion  t  on

 ie
 mport  licences.

 May I  whether  Government  will  put  a  condition  on  the  manufacturers  th  they  should

 with  ४  their  decision  to  increase  the  prices  of  tyres  and  tubes  and  only  then  a  licenc  would
 nto  them  ?

 secondly,  I  would  like  to  know  whether  Government  will  consider  to  give  new  ences
 der  to  remove  the  scarcity  of  tyres  and  tubes  in  the  country  ?

 Shri  F.  A.  Ahmed:  I  would  like  to  tell  the  Hon.  Member  that  looking  at  the  *quire-
 {1909  and  the  production  done  so  far  in  1968  we  feel  that  there  is  scarci  of  tractor

 tyr  motor  vehicle  and  cycle  tyres  and  tubes  and  for  earth  movers  and  ‘that  is  y  that  we

 ha  creased  the  licences  of  companies  Other  companies  have  also  been  given  licer  or  It.

 have  also  said  to  the  commerce  Minister  that  till  we  get  indigenous  rubber  acc  ing  to

 the requirement  he  should  import  rubber  for  the  manufacturers  so  that  they  may  increz

 roduction  thereof.  Therefore  action  has  been  taken  even  for  this  also

 Shri  Mahant  Digvijai  Nath  :  The  Hon.  Minister  has  said  just  now  that  there  15  city

 tat  we tyres  and  tubes  of  tractors,  motors,  scooters  and  cycles,  We  used  to  say  every  da

 oming should  increase  their  production  We  are  not  getting  tractors  because  these  are  no

 these उ  abroad  and  tyres  are  not  available  because  their  prices  have  increased.  Un

 ircumstances  how  can  we  who  want  to  increase  production  step  up  production  becat  >  how

 n  we  apply  tractors  without  tyres?  May  I  know  whether  Government  also  propos  0.0  see

 at  tyres  are  available  to  the  people  easily  and  at  reasonable  prices  ?

 Shri  F.  A.  Ahmed:  We  are  considering  how  to  supply  those  things,  which  c  1  Step
 )  production,  may  be  tractors  or  the  tyres  there  of  according  to  the  requirement  f  the

 ners.  All  these  things  are  being  considered.  We  are  also  trying  to  see  how  to  imy  such

 ings  as  are  not  available  indigenously  and  increase  their  production  in  the  country

 Shri  Nawal  Kishore  Sharma  Oae  of  the  important  reason  to  increase  price  of

 sand  tubes,  as  enunciated  by  him,  is  that  there  is  scarcity  of  indigenous  rubbe  So  in

 connection  I  would  like  to  know  from  him  whether  he  would  try  to  see  tl  e  stock  of

 rub  ris  always  maintained  in  the  country  so  that  in  case  of  its  scarcity  same  1S

 sup  ied  to  the  rubber  factories  continuously

 May  I  also  know  whether  Government  would  include  cycle  tyres  and  tubes  der  the
 itial  Commodities  Actin  case  the  prices  thereof  increase,  these  being  not  in  city  in

 country  ?
 1

 Shri  F.  A.  Ahmed  :  As  far  as  the  first  question  is  concerned  we  had  made  a  alculation

 in t  beginning  of  the  year  as  to  how  much  scarcity  of  rubber  is  there  in  the  count:  due  to

 which
 the  production  of  tyres  and  tubes  may  fall  short  and  for  that  we  have  ask  the

 of  Commerce  to  import  the  same.  Some  rubber  has  already  been  imported  some
 is  li  ome  in  near  future  and  we  hope  that  the  scarcity  will  be  removed  very  le

 As  as  the  second  question  is  concerned  we  have  declared  many  thing.
 ities  ्  ह  nder  the

 Essential  Co  i  ic  at  ह  1  is  increasing we  will  give  right  tO  lie  OF otate  Governments  0  end  tne
 उड  commodities  also.
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 श्री  वासुदेवन नायर  :  क्योंकि  मैं  रबड़  als  का  सदस्य  हूं  और  मेरा  रबड़
 के

 पादन के

 =  से  गहरा  सम्बन्ध  है  इसलिये  मैं  सदन  को  कुछ  जानकारी  देना  चाहूंगा  क्योंकि  मेरा

 ह  rare  है  कि  निर्माता  लोग  इस  देश  को  और  इस  सरकार  को  यह  कहकर  गुमराह  करने

 mat कर  रहे  हैं  कि  टायर  में  लगभग  50  प्रतिशत  रबड़  होता  है  ।  यह  बात  बिल्कुल  गलत

 टायर  में  केवल  15  से  18  प्रतिशत  तक  रबड़  होता  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हुं  कि

 ह क्या  यह  बात  ठीक  है  अथवा  नहीं  |  इसके  अलावा  सरकार  ने  अधिक  से  अधिक  416  रुपये  और

 कम  से  कम  415  रुपये के  मुल्य  की  सीमा  को  समाप्त  करने  का  निश्चय  किया  था  ।  तब  बाद
 ह  अधिक  बुद्धिमान  हो  गये  और  उन्होंने  अधिकतम  सीमा  को  समाप्त  करने  का  निश्चय  किय

 तथा  कमी  अनुभव  होने  पर  रबड़  का  आयात  करने  का  निचय  किया  ।  इसके  परिणामस्वरूप

 :

 gis

 कम हो  wee  निर्माता यह  कहते  हैं  कि  कीमतें  बढ़कर  प्रति टन  6,000  रुपये ह

 ई  परन्तु इस  समय  इसका  मूल्य  लगभग  5,200  रुपये  टायरों के  मुल्य  बढ़ने ने

 ante  ae  के  मुल्य कम  होकर  25,000  रुपये  प्रति  टन  हो  गये  हैं  ।  अतः  देसी

 द
 ः

 प्राकृतिक  रबड़  के  मूल्यों  में  हुई  इस  कमी  के  आधार  पर  तथा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 इस  देश  में  नकली  रबड़  का  लगभग  6,000  टन  का  स्टाक  जमा  हो  गया  जो  उपलब्ध
 ो

 परन्तु  उसे  निर्माता  खरीद  नहीं  रहे  हैं  क्योंकि  उसका  मुल्य  प्राकृतिक  रबड़  के  लिये  निर्धा

 हि
 य

 से  कुछ
 अधिक

 है
 ।
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि
 क्या  सरकार  इसके  लिये  तुरन्त  कार्यवाही

 पी  कि  मुल्यों  में  वृद्धि  को  रोका  जाये  ताकि  निर्माताओं  की  कार्यवाही  से  लोगों  को
 ि

 _  पहुंचे
 ।

 द

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद
 :

 मेरा  निवेदन यह  है
 कि  इन  आंकड़ों को  देखना  हमारे

 लिये
 ar  होगा  इसलिये  नहीं  कि  कुछ  तक  अथवा  राय  व्यक्त  की  गई  है  बल्कि उस  जानकारी

 के
 ये  जो  रबड़  बोले  एव ंव्यापार  तथा  विकास  के  महानिदेशक  दोनों  ने  हमारे  सामने

 रखी  है  ।
 3  रबड़  बोर्ड  ने  प्राकृतिक  और  नकली  रबड़  की  मांग  का  अनुमान  लगाने  के  पश्चात्  यह  मत

 वक्त  किया  था  कि  इस  वर्ष  हमें  एक  लाख  बारह  हजार  टन  रबड़  की  आवश्यकता  होगी  ।  परन्तु

 हमारा  अनुमान  था  कि  एक  लाख  पन्द्रह  हजार  टन  रबड़  की  आवश्यकता  होगी  ।  अतः  प्राकृतिक
 गौर  नकली  रबड़  की  खपत  के  बारे  में  केवल  तीन  हजार  टन  का  अन्तर  था  ।  इसलिये  यह  प्रद

 तीव्रता  आदि  का  नहीं  दो  निकायों  के  बीच  बातचीत  हो  चुकी है  और  हम  यह  प

 लगाना  चाहते  हैं  कि  यह  अन्तर  क्यों  हुआ  है  तथा  इसे  दूर  क्यों  न  किया  जाये  ।  इसके

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा है  हमने  सभी  नेताओं  का  सम्मेलन  बुलाया  था  तथा  वे

 si
 fra

 केवल  एक  सप्ताह  पूर्व  ही  मिले  थे  तथा  उन्होंने  सभी  आंकड़े  4  दिसम्बर  तक  ge  करने

 का  वचन  दिया था  ।  तब  इस  प्रइन  पर  विचार
 a  करते  हैं

 कि
 वृ  अनुचित  है  तो  हम  निस्सन्देह  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  ।

 क
 श्री  वासुदेवन  नायर :  मैं  यह  जानना  चाहता

 कि  क्या  उनहें  इस  बात  का  पता  है  कि

 टायर  में  केवल
 15

 से  18  प्रतिशत  रबड़  होता
 मैं  यह  भी

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्हें
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 pila

 ग

 लि

 तथा  अधिकतम मूल्य  की  सीमा  समाप्त
 करने

 के

 सरकार  के  निर्णय  के  पश्चात्‌  देशी  रबड़  ग  मूल्य
 गिरा ह  ॥  OG

 श्री  फखरुद्दीन अली  अहमद  :  मैं  उन्हें यह  बताना  चाहता  हूं  कि  तोल  में  50

 रबड़  होता  है  परन्तु  मूल्य  में  वह  केवल  30  प्रतिशत  है  ।

 द  Shri  George  Fernandes  :  Tyres  and  tubes  are  being  sold  in  black  market  and  their

 pr  are  increasing.  Three  parties  are  responsible  for  it  and  fourth  is  the  Governmen  The
 €  parties  are  rubber  producers  manufacturers  and  dealers  May  I  know  from  the  fon

 M  ter  whether  it  is  a  fact  that  raw  rubber  was  being  sold  by  the  planters  at  m  price
 n  even  the  controlled  price  of  rubber  and  this  news  was  broadcast  by  Tribandrum  dio

 St  n  every  day  that  the  price  of  rubber  is  so  and  so  at  present  which  used  to  be  one  anc

 Iftime  or  two  times  more  than  the  controlled  price  and  Government  was  giving  supp¢
 this  illegal  work.  Apart  from  it  would  like  to  know  the  present  installed  and  licence  a rt ad

 capacity  of  rubber  and  what  is  the  actual  production  of  rubber  and  the  balance  thereof.

 The  Hon.  Minister  has  also  said  just  now  that  there  is  no  scarcity  of  rubb  for
 an  hing  barring  for  tractors  and  some  other  things.  May  I  therefore  know  the  requirer  nts
 of  res  and  tubes  for  tractors  and  cycles  etc.  and  what  would  be  the  requirement  reof
 di  ng  the  next  three  years  and  for  that  what  steps  are  being  taken  by  Government  nat

 black  marketing  may  be  checked  in  that  ?

 श्री  फखरुद्दीन अली  अहमद  :  यदि  आप  मुझे  इजाजत  दें  तों  मैं  आपको  वे  आंकड़े  बताना

 हता  हूं  जिससे  यह  पता  लग  सके  कि  देश  में  टायरों  और  ट्यूबों  का  उत्पादन  कं  बढ़ा  है

 भविष्य
 में  उनका  उत्पादन बढ़ाने  के  लिये  हम  क्या  कार्यवाही कर  रहे  हैं  ।  जहां तक  cat

 कों  के  टायरों का  सम्बन्ध  इस  ay  में  हमारी  आवश्यकता  18,30,000  टायरों की  है  तथा

 56,000  टायर  बनने  की  आशा  है  तथा  पहले  ही  सितम्बर  तक  13,20,278  टायर
 बन

 इसके  लिये  हमें  आशा  है  कि  हमारा  निर्धारित  लक्ष्य  पुरा  हो  जायेगा  ।  जहां  तक  कारों

 का स
 सम्बन्ध  हमारी  आवश्यकता  7,40,000  की  है  तथा  7,70,000  का  उत्पादन  होने

 ी
 हमें  अ  शा

 है  तथा
 सितम्बर

 के  अन्त
 तक

 हम  पहले  ही  5,99,848  का  उत्पादन  कर  चुके  हैं

 हां  तक  ट्रैक्टरों  का  सम्बन्ध  हमारी  आवश्यकता  1,24,800  टायरों  की  तथा

 1,19,  0
 || है  टायर  बनने  की  हमें  आशा है  तथा  हम  अब  तक  1,04,288  टायर  पहले  ही

 बना चके  हैं  । ड

 ही  साइकिलों  के  लिये  हमें  7,000  टायर  चाहिए  तथा  95,000  र
 बनने के

 अनुमान  तथा  हम  पहले ही  87,000  टायर  बना  चके  हैं  ।  अतः  जेसे मैं  पहल  कह  चका  ह्
 मोटर-साय  के  टायरों  की  कमी  रहेंगी  |

 क  मल ee

 wet  र्‌  पयरों का का  वध  उनके  लिये  3,1  5,000
 टायर  चाहिये जिनमें  से  2.52  00  बनने  की  आशा है  तथा  2,15,000  टायर  पहले  बना  चुके  हैं  ।
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 वि

 इनके  बारे में  ५
 हैं  कि

 कमी  अनुभव  होगी  ।  अथंमूवरों  के  लिये  हमें  12,600

 टायर  चाहिए  तथा  38,  500  ठा  बनने का अनुमान है  तथा  हमें  आशा  ह ैलगभग  6,932  टायरों

 काम  त  किया  जायेगा  ।

 Shri  George  Fernandes  Sir,  my  question  has  not  been  answered  I  want  ed  to
 as to  how  much  is  the  installed  capacity  and  how  much  is  the  licensed  capacity ok  t  is

 the  ac  tual  production  and  how  muca  is  the  shortage  and  the  extent  to  which  it  \  ron increase
 y€  take  ७

 अपणी  हिए
 Next  three  years  and  what  steps  will

 regard
 i

 भी  फखरुद्दीन  अली  अहमद :  मैं  अपना  उत्तर  पूरा  ना च  जन  कारखानों में

 पुरी  क्षमता  से  काम  हो  रहा  है  उनमें  हमने  विस्तार  कार्यक्रम  बढ़ा  दिया  है  तथा
 पांच

 कारखानों

 को
 |

 पादन  कार्यक्रम  बढ़ाने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है
 *

 क bri  George  Fernandes :  To  what  extent  ?
 क

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  इन  पांच  कारखानों  में  14,50,000  टायरों  बा  दावत

 कारखाने की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  यदि  ब्र

 त  नगर  ग  दस  महीने  तक  तथा  दूसरे  कारखाने  में  दो  अथवा  तीन  महीनों  तक  हड़ताल  न  होती

 तो  प्रति  इतनी  खराब  न  होती  |  माननीय  सदस्य  ने  केवल  एक  कारण  बताया  था
 परन्तु  वहू  यह

 न  बताना  चाहते  हैं  कि  जिन  लोगों  पर  उनका  नियंत्रण  है  वे  भी  इस  कमी  के  लिये  उत्तरदायी

 योंकि  यह  कमी  भी  उस  हड़ताल  के  कारण  हुई  है  ।

 Shri  Tiwary  :  The  Hon.  Minister  has  admitted  that  there  is  sc  of  tractor

 tyr  May nd  it  will  take  some  time  to  manufacture  the  same.  But  tractors  are
 lying  idle I,  therefore,  know  whether  the  tractor  tyres  will  be  imported  so  that  the  land

 eee

 tilled ?

 ts
 Shri  F.  A.  Ahmed:  When  we  considered  the  question  of  expansion  th¢ en

 w
 had  laid

 stress  on  this  point  that  we  should  remove  the  scarcity  of  tractor  tyres.
 a

 श्री  स्वतंत्र  सिह  कोठारी  किस  समय  प्रफुल्ल  आयोग  टायरों  की  कीमतों  पर  नियंत्रण

 रख  था  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  टायरों  की  कम्पनियों  ने  विवादास्पद  आधार  पर

 Nad  बढ़ा  दी  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्रवक्ता  करूंगा  कि  वह  यह  देखें  कि  क्या  वह  इस  मामले

 के  ब  रे  में  प्रफुल्ल  आयोग  अथवा  किसी  अन्य  सरकारी  निकाय  से  फैसला  करवा  ते  हैं  जो

 उद्योग  के  समूचे  लागत  ढांचे  पर  विचार  कर  सके  कि  लोगों  और  उद्योग  के  हित  को  ध्यान
 में  रखते

 हुए  रों  का  उचित  मुल्य  क्या  होना  चाहिए  |
 ह

 रु रद् दीन  अली  अहमद :
 aA  सदस्य

 द्वारा दिये  गये  सु सुझाव  aa  दो  अथवा

 तीन  और  वर्ष  लग जायेंगे  ।  हमें  तुरन्त  कार्यवाही  करनी  है  इसलिये  हमें  तुरन्त  कुछ  कार्यवाही

 करनी  होगी  ।
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 शनि

 TTEN  ANSWERS  O  QUESTIONS

 Drought  in  Azamgarh,
 Uttar  Pradesh

 P.  Shah:  , +542,

 - a Shri T Shri R
 am  Singh  Ayarwal  :

 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  :

 Will  eb  e  Minister  of  Food  and
 Agriculture  be  pleased

 tostate:  *

 (a)  १  ther  it  is  a  fact  that  Lalganj  Tehsil  fy  -Azamgarh  has  been  severely  affected  by
 ् drought  ;

 {bh  ee)  ear if  so,  the  number  of villages  and  the  population  of  t  ne  5  ह  11511  affected  by  the

 drougt  ;  and

 c)  the  steps  in  regard  to  opening  of  cheap  grain  shops,  giving  taccavi
 d

 exempting

 it  of  land  revenue  in  the  said  villages  being  taken  at  present  ? paym

 The  Minister  of  State  in  the  Miaistry  of  Food,  Agriculture,  Community  elop-

 m  nt  and  Cooperation  (Shri  Aunasahib  Shiade):  (a)  and  (b).  All  the  860  ages  in

 sopulation Lalganj  Tehsil  of  Azamgarh  district  have  been  affected  by  drought  at  present.  Th

 aff  ed  is  estimated  to  be  4,]2,000.

 (c)  A  sum  of  Rs.  33,000  has  been  placed  at  the  disp»sal  of  Tehsildar,  La
 ganj,  by  the

 Collector  of  the  district  for  distribution  as  distress  taccavi.  Realisation  of  land  nue  has

 been  stayed.  No  need  has  been  felt  so  far  by  the  State  Government  for  opening  fair  price  shops.
 fill  be  opened  when  the  need  arises.

 Supply  of  Fertilisers  to  Farmers

 #543,  Shei  Raghuvir  Singh  Shastri:  Will  the  Minister  of  Food  Agriculture
 be  pleased to  state  :

 (a)  hether  Government  have  considered  the  fact  tha
 the  one  hand,  stocks

 of  fertilisers  remain  accumulated  in  fertiliser  factories,  on  the  other  hand,  the  are  not  made

 available  to  the  farmers in  time  and  in  requisite  quantity  ;  and

 (b)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  ensure  timely  ;  Sin  of
 fer  lisers  to  farmers  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Com  unity

 evelopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde) :  (a)  Government  ave  not
 ived  any  complaint  that  fertilisers  have  not  been  made  available  to  the  ॥

 ners
 in  time

 anc  requisite  quantity.

 re  has  been  no  accumulation
 ks  with  those  manufactur  have  organised

 their  pre  nal  and  marketing  effort
 an  anxie

 ly.
 Te  is

 often  lack  eting  sense  and
 make  the  most  pri  चय  iia  ECOUITCEd  in  some  factories

 accumulating

 (b)  Does  not  arise,
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 Sen  परक  को  अधिक की  में
 Ss  a  oe  ae

 टा
 १545.  डा० सुशीला नैयर :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  म  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  आयातित  उर्वरकों  की  कूलर  t  वें रकों  की  कीमतें  बहुत
 थ

 अधिक हैं  ;
 यदि al  दे  तो  कीमतों

 में
 कितना  अन्तर है  और  इसके  क्या  कारण  हैं

 ;
 और

 देशी  उर्वरकों  की  कीमतों  को  नीचे  लाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या क
 गती  ही  है अथवा  करन  का  विचार है  ?

 yi

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 wie

 :  कुछ  कारखानों  ने  प्रतिवेदन  किया  है  कि  आजकल  कारखाने  में  उत्पादित  बैरकों

 कीमत  थ  किस्म  के  आयातित  उर्वरको ंके  लिए  नियत  कीमत  से  है  ।

 कारखानों  में  विभिन्‍न  प्रकार  की  आरम्भिक  कठिनाइयां  जिनके  का
 थकान

 वाली  त  उत्पादन  क्षमता  से  काफी  कम  रहता  और  फलस्वरूप  उत्पादन  लागत  बढ़  जाती  है  ।

 अनुमान  लगाया  गया  था  कि  एक  सामान्य  रूप  से  कार्य  करने  वाला  कारखाना  पुल क
 he a

 कम कीमत

 पर  उर्वरकों  का  उत्पादन  करने  A  समर्थ  होना  चाहिए  |

 उत्पादन  की  उच्चतर  क्षमता  से  देशी  उवेरकों  at  कीमतें  नीचे  लाई  ज  mi

 ह
 स्वचालित महीनों  का  लगाया  जाना तथा  उसका  रोजगार  व्यवस्था  पर  प्र

 4

 करेंगे कि  :

 546.  शी  बे०  क  दास चौधरी
 :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह

 wart

 की  कृपा

 क्या यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार ने  स्वचालित  मशीनें  लगाने
 jaime

 तथा  गार  की  स्थिति  पर  इसके  प्रभाव  के  बारे  में  विचार  किया  है  ;  और

 निर्णय  किया थ

 .
 यदि  तो  इसके  परिणाम  निकले  हैं  तथा  इस  मामले  में  क्य

 गया  है

 '
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  इस  मामले  पर  समय-समय  पर  विचार  किया

 और  18  1968  को  हुए  स्थायी  श्रम  समिति  के  अधिवेशन  में  भी  इस  पर

 रूप  से  विचार-विमर्श  किया  wart विस्तृत

 कुछ  परिस्थितियों  के  अधीन  कुछ  कारखानों  में  स्वचालित  मशीनों
 के

 र
 लगाने  ह

 से

 ने ह  जगार  कम  हो  सकता  लेकिन  दूसरी  ओर  वैज्ञानिक  अनुसंधान  के  लिए  इनका  उपयोग

 से  अथवा  ऐसे  कामों  के  लिए  इनका  उपयोग  करने  से  जो  मानवीय  श्रम  द्वारा  नहीं  किये  जा

 इनमें  रोजगार  भी  बढ़  सकता  है  ।  व्यापक  पहलू  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्वचालित  a  नों  द्वारा

 सम्भव  बन  गये  निर्माणी  कायें
 an

 वाणिज्य  से
 रोजगार

 बढ़  जाता  सरकार  की  नीति  यह

 है  फिलततिलपरों  दी

 गनों
 को

 च  पक्ष  1
 को  ६ ध्यान में  रख  कर  लगाया
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 जाना  चाहिए  और  यह  कि  इनके  लगाये  जाने  से  कोई  छंटनी  अथवा  विंमान  कर्मचारियों  की

 आय  में  कोई
 दगी  pena  bs  !

 a
 घान के

 मै  प  पर  3  श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  यह  सच  है
 कि

 प्रत्येक  राज्य  में  घान  के  वसूली  मुल्यों  में  काफी  अन्तर  है  ;
 और

 यदि  तो  धान  के  वसूली  मूल्यों  के  बारे  में  राज्यों  में  विद्यमान  अन्तर  को  कम

 करने  लए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?
 है

 द  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन्न  tiga

 राज्यों  के  लिए  निर्धारित  मूल्यों  में  कुछ  अन्तर हैं
 ।  कमी  वाले  राज्यों  लिए

 गरीब  मुल्य  अधिशेष  राज्यों  के  लिए  निर्धारित  मुल्यों  से  अधिक  होते हैं
 ।

 सरकार  अधिप्राप्ति  मूल्यों  में  अन्तर्राज्यीय  असमानताओं  को  कम  करने  की  आवश्यकता

 से  जा
 क  है  ।  अधिप्राप्ति  मुल्य  सम्बन्धित  राज्यों  के  परामर्श  से  निर्धारित  किये

 जाते  हैं
 ।  राज्यों

 को  इस  त  के  लिए  राजी  करने  की  प्रत्येक  कोशिश  की  जाती  है  जिससे  कि  ऐसे  सदस्यों  में  राज्यों

 के  बीच
 अ

 मानता  कम  हो  जाए  ।

 अनाज  और  तिलहन  को
 उत्पादन

 ina
 श्री  हेमराज  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  स्थायी  तकनीकी  समिति  ने  अनाज  तथा

 कग  का  सात  लागत

 का  पता

 लगाने  कोई  तरीका  निकाला है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  it  अन्ना साहिद

 fate  मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  की  हुई  स्थायी  तीन  र  सि  ति
 नेचर

 मुख  फसलों  की  खेती

 करने  व्यय  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  वृहत  योजना  का  सुझाव  अल  ra
 ।  परन्तु  अपनी

 पहली  रिपोर्ट  में  इसने  लागत  निकालने  की  विधियों  के  विषय  में  विस्ता  रुक  ad

 @)  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ॥

 d au
 थ

 Bonus  to  Workers  of  Hin
 a

 Motors  Ltd.

 pleased  to  state  :

 *558.  Shri  Madhu  he  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 bonus  t
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Management  of  the  Hindustan  Motors  have  not  paid t  he  workers  of  the  Company  for  the  year  1961-62  uptil  now
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 द

 (b)  whether  it  is  also a  fact  that  the  Supreme  Court  delivered  judgement  on  the  2151.

 November,  1967  ॥  vat t  np  es  WO  paid  bonus  for  1961-62  at  the  rate  of  20  per  cent ;
 and

 fso,  whether  Government  would  compel  the  company  to  mented  the

 aforesaid  decision  of  the  Supreme  Court  and  would  ensure  payment  of  the |
 presc  1  rate  in  accordance  with  the  decision  ?  aE

 at  the

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  (a)  to  (c)  In  wn  ppeal
 ag

 t  the  award  of  a  Tribunal  in  West  Bengal  the  Supreme  Court  held  that  the  pany
 ll  pay  to  the  workmen  a  total  amount  of  Rs.  9.60  lakhs  as  bonus  representing  204  the

 ual  wages  of  the  workmen  The  management  contend  that  the  aforesaid  total  unt

 esents  20%  of  the  basic  wages  of  the  workmen  and  ‘they  offered  to  pay  bonus  in  ms  of

 ba  ages  alone  The  workmen  accepted  payment  under  protest  and  demanded  ation
 as  of  wages  inclusive  of  dearness  allowance  On  the  Union’s  demand,  a  Labc  Court

 was  5  fied  by  a  State  Government  order  of  October  8  last  for  computing  the  dt  of  1542

 worko  AS  matter n  terms  of  the  award  in  question  as  modified  by  the  Supreme  Court

 is  befo  the  Labour  Court,  the  question  of  taking  any  action  against  thc  managem  t  does  not

 arise  at  tl  age

 Telephone  Connections  in  Ujjain  (M  ्

 *55  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Wil  |  of  Communications  be
 ro  a Pleased  to

 hw
 (a)  mber  of  applications  received  from  ‘residents  of  Ujjain,  Madhya  Pradesh

 for  telephc  connections  since  January,  1967  till  now  ;

 b)  the  number  of  telephones  provided  to  private  in
 uals  and  Government  circles  by

 Gove  ment  during  this  period  ;  and

 the  number  of  applications  pending  with  Government  at  persent  ?

 mister  of  State  in  the  Depart
 esate

 Parliamentary  Affairs  and  Com-

 —s heer Sh  ri  K.  Gujral) :  (a)  301

 te  Government (b)

 Feat  15

 (c)
 76)

 ्
 area  इमरोज़  an

 श्र
 ी  प्रेमचन्द  वर्मा :  व्या  खाद्य

 mo
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मानें
 बेकरीज  की  के समय  और  31

 1968
 को  उसकी  अधिकृत  और  चुकता  पूंजी  कितनी-कितनी  थी

 1968  को  उस  व  बैंकों  तथा  अन्य  पक्षों  का
 अ पृथक-पृथक  कित  तना

 ऋण  देना  :

 (71)  पिछले  तीन  वर्षों  में  इस  कम्पनी  ने  ब्याज  के  रूप  में  कितनी  राशि  दी  ;  और
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 oo

 द
 कल

 इसके  पिछले  तीन  वर्षों  में  कार्य  के  क्या  परिणाम  इसे  कितन  नि ब

 |  तो  उसके  कारण  नया  थे  और  ay  1968-69  के  बारे  में  क्या
 यदि  न

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन्नासाहिव

 कम्पनी  की  अधिकृत  पूंजी  उसकी  स्थापना  के  समय  और  31-3-1!  58  को

 य
 ड़  रुपये  थी  ।  उसकी  स्थापना  के  समय  उसकी  चुकता  पूंजी  कुछ  नहीं  थी  क

 डु

 968

 को
 81.0

 )  लाख  रुपये  थी  ।

 कम्पनी  ने  31-3-1968  को  केन्द्रीय  सरकार  के  65  लाख  रुपये  देने  अन्य

 से  कोई  ऋण  नहीं  गया  था  |

 |

 इसके  पिछले  तीन  वर्षों  के  कार्यकाल
 परिणामों  से  यह

 पता  चला  है  कि  कम्पनी

 को  31-:  968  तक  9.36  लाख  रुपये  की  हानि  हुई  है  1  1968-69  में  लगभग  2  लाख  रुपये

 की  हानि  होने  का  अनुमान  है  ।  जब  तक  कम्पनी  के  अ  यूनिट  उत्पादन  कार्य  आरम्भ  नहीं  करते

 है ंतब  तक  वें  परिचालन  खर्चों  के  कारण  ही  हानि  ह

 ह

 Prices  of  Coarse  Grains  in  Raja

 *559  Shri  Prakash  Vir  Shastri

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri

 lt  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  plea

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  prices  of  coarse  grains  such  as  and  maize  etc.  have

 gonek
 ry  high  in  Rajasthan  due  to  severe  drought  conditions  there  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  to  prevent  it  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commun  y  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  Although  there  was  rise  in  the

 pric  ipto  September,  1968  the  prices  have  recorded  a  downward  trend  since  Octok

 b)  Movement  of  jowar,  bajra  and  maize  from  Rajasthan  has  been  nned  since

 September,  1968,  Allotment  of  foodgrains  from  Central  pool  to  Rajasthan  has  also  b  stepped
 up.  >  he  State  Government  have  introduced  public  distribution  system  in  scarcit  affected
 are

 Labour  Officer  Refused  to  Help  the  Workers  in  Dispute  with  Rail  ays

 60.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  Will  the  Minister  of  Labour  a

 leased  to  state :

 d  Rehabili-
 tation

 ८
 (a)  wh  r  ve  ne:  eceived  8: any.  memorandum  from  the  Government

 Employees  Or  tions  Labour  Officers  refuse  to  help  the  employees  in  the event  of a  dispu  n  1e  Ra  ive peed

 (b)  if  so,  whether  the  Ministry  sent  any  such  orders  to  the  Labour  Officers  $  and
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 ्

 (c  the  reason  therefor  and  if  aoe  whether  any  action  has  हल
 taken  against  those

 officers  w  have  refused  to  accept  applications  of  thc ६.  v  in  nce  of  the  law, in

 disp  ute  etween  employees  and  the  Railways  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  :  (a)  A  repr  ntation
 was  ently  received  in  this  connection  from  an  unrecognised  union  of  Railway  emp

 (b)  and  (c)  There  is  a  Permanent  Negotiating  Machinery  in  the  Railways  for  de  ng
 wi  disputes  As  such  it  is  not  always  necessary  for  the  Central  Industrial  Relations  Ma  inery

 >  intervene  in  disputes  in  the  Railways  unless  the  parties  to  a  dispute  have  slored

 and  austed  all  avenues  of  settlement  through  the  departmental  machinery,  or  unk  as  in

 the  cas  f  a  strike  notice,  it  is  obligatory  for  them  to  intervene  under  the  Industrial  isputes
 Act  e  he  Officers  of  the  Central  Industrial  Relations  Machinery,  however,  br

 ing  to
 the

 notice  16  Railway  Administration  concerned  lapses,  if  any,  in  observing  the  requirements  of

 labour la

 Agricultural  Land  with  the  Low  Income  Group  in  Biba

 *561.  Shri  K.  M.  Madhukar  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased ह
 to  state

 (a)  tI  ercentage  of  cultivable  agricultural  land  with  the  low  हया  of  society
 in  Bihar

 (1  ie  number  of  (i)  landless  persons  ;  (ii)  the  persons  having  land  up  one  acre;

 ili)  छ  sons  having  land  from  one  acre  up  to  five  acre  ;  (iv)  persons  having  12  om  five  acres

 up  to  ten  res  ;  (v)  persons  having  land  frem  ten  acres  up  twenty-five  acres;  and  (vi)  those

 having  and  more  than  twenty-five  acres

 (c)  whether  Government  propose  to  take  steps  to  make  some  changes  in  sent  agrie-
 ct  iral  laws  with  a  view  to  make  required  progress  in  agricultural  field  ;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-

 ment
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  and  (b).  The  percentag  distribu-

 tio  of  estimated  households  and  area  owned  by  size  class  of  ownership  holding  cording
 he  estimates  based  on  the  results  of  the  National  Sample  Survey  17th  Round  eptember

 —July  1962)  Land  Holding  Enquiry  (Rural)  in  the  State  of  Bihar  is  given  belov

 entage  distribution  of  estimated  households  and  area  owned  by  size  ss  of

 इटा  ownership  holding—Bihar

 ब्र
 कड ize  ७  ass  of  ownership  Area  owned

 ह  olding  (acres)  a  के  _ House-holds

 Upto  0.99  51.10  3.75
 32.81  30,25

 9:95  25.97
 5.21  26.43

 25,00  and  above  93  13.60

 All  sizes  100.00  100.00
 er  eee
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 =
 (c)  and  (d)  The  Fourth  Plan  formulations  now  under  consideration  are  aimed  at  provid-

 ing  the  small  farmers  with  the  requisite  inputs  and  cred  acilities  and  include  land  rcform

 measures  designed  to  create  a  social  and  economic  ethos  for  development  of  agriculture,  in
 r

 particular,  the  slatl  and  adm  1.0  5.0  ॥
 ian  holding imposition  of

 cei

 rity
 of  t

 —
 of

 rent  and

 ee  ह

 Sale  of  Fertilizers  to  Co-  operative  Societies  __
 >  et

 *562  hri  Maharaj  Singh  Bharati  ill  Minister  ood  aod  Agriculture  be

 pleased  to  sta

 tetirpe  are  |  eo.
 (  a)  a  fact  that  the  (0-0  »perat  rtilizers  only  from

 public  sector  after  relaxation  of  control  over  fectitizers  ;  and ee

 if  so,  whether  it  is  due  to  the  fact  that  the  pris  rat
 does  not  want  to  sell

 C  |  |
 fertili  to  Co-operative  Department  or  whether

 erative
 (2 3८]

 ment  does  not  want

 to  obtain  tilizers  from  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agr  Community  Develop-

 yoperation  (Shri  M.  5.  Gurupadas  No,  Sir. ment
 and

 (b)  tion  does  not  arise
 =

 तथा  आयात नाइट्रोजन  का

 A  35  द
 #6  दिन  र९६

 att  लखन  लाल  गुप्ता

 रे  कि  :
 क्या  aa  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 an ¥  1968-69  में  नाइट्रोजन की  fra
 1

 खपत  होने  का  अनुमान  है

 इस  वर्ष  देश  में  इसका  कितना  उत्पादन  होने  अनुमान  है
 bs

 (7)  वर्ष  इसका
 कितना  आयात  करने

 की
 योजना

 ve

 1968  को  कितना  भण्डार  के  पास
 बचा  हुआ  था

 !

 इसका  सम्भरण  खपत  से  कितना  अधिक  रहा ;
 और

 वर्ष  1968-69  में  नाइट्रोजन  के  आयात  पर  कितनी  मुद्रा  व्यय

 हो

 let

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  aa

 से  किसी  त्रिदोष  वर्ष  में  खपत  के  लिये  उपलब्धि
 1

 अप्रैल  को  बचे

 उत्पादन अप्रैल  ee  के  बीच  पत्तनों  पर  आयात  की  डिलीवरी  तथा  उसी  अवधि  में  ह

 पर  निसार  करत
 ग

 आगामी  फसलों क
 ी

 मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  आगामी
 जर

 वरी से  मैच
 तक  की  उपलब्धियों

 भण्डार

 वी
 पे  जाते  हैं

 ।
 इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते 1394
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 एएए  रस

 अपेक्षित  जान  निम्न

 1,700,000

 tes

 ट

 1968 ह  4,25,000  मीटरी  टन  ।  ( क

 ्
 8,51,000  मीटरी  टन

 ms 4,24.,000  मीटरी  टन  ।

 जमा  जमा जमा  =I,

 ता

 टन  ॥

 खपत  पर  सम् भरण  की  अधिकता  नह

 r)  लगभग  156  करोड़  रुपये  |
 धक

 Banning  Outside  Association  with  Trz
 ‘Trade  ए

 nion

 *564. re plea

 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary  Will  er  of  Labour  and  Rehabilita

 tion
 leased  to  state:

 whether in  view  of  the  experience  gained  n  the
 recent  past,  mment  would  con-

 sider  am
 (2

 adment  of  the  Trade  Union  Act  banning  outsiders  from  ar  ह  ciation  with

 the.  ade  Unions;

 ह
 (b)  if  so,  by  what  time  ;  and

 if  not,  the  reasons  therefor  ;
 owe ee eee ee ny nv form form of aii 0) <1

 he  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation
 दिव

 Hathi)  (a)  to  (0)  The

 mission  on  Labour Gover  t
 propose  awaiting  the  recommendations  of  the  Nationa ational  Comm

 before  i
 itia ating  any  steps  in  this  regard.

 अम्बाला  टेलीफोन  केन्द्र  के  कर्मचारियों  क  ava  इयर

 *  565.  श्री  सुरज  भान  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ्

 क्या  यह  सच  है  कि  18  1968  को  अम्बाला  टेलीफोन  अहाते

 में  एक
 हिला  टेलीफोन  आपरेटर  के  साथ  एक  पुलिस  अधिकारी  द्वारा  जब  वह

 झ
 म  से

 Cv)  दुर्व्यवहार  किया  गया  था  ;

 बाहर
 बया  यह  भी  सच  है  कि  डी०  ई०  टी०  को-एक्सिस  इक्यूपमेंट  weet  े

 ड्राइवर  को  18  1968  को  अम्बाला  छावनी  में  पुलिस  द्वारा
 बुरी  तरह  ter

 गया  :  और

 A
 1)  यदि  at,  तो  उक्त  दोनों  घटनाओं  के  क्या  कारण  थे  ?

 शनी  Zo

 ग्य  तथा  संचार
 विभाग  में  ae

 ग  1  नही ं।
 जी

 ऊपर  भाग  और  के  उत्तर  को  दृष्टिगत  रखते हुए  gee  ही  नहीं  उठता  |
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 Tanal
 hayats

 ee
 a

 +566. §
 ri  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Food  and

 igrtanire

 be

 pleased
 to

 state

 )  whether  Government  are  aware  that  the  extra  land in  villages is  given  काल
 by

 village  Panchayats  to  the  members  of  the  Panchayat  or  their  relatives  instead  of  giving

 to  tk  landless  people in  accordance  with  the  instructions  of  Government ;  and  (९
 land

 (b)  ifso,  the  steps  taken  by  Government  to  check  this  malpractice  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  sie:
 ्  Allotment  of  land pment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  and  (b)

 te  subject  under  the  Constitution  The  various  State  Governments  have  enacted  legisla
 framed  rules/orders  for  such  allotment  to  various  categories  of  persons  Persons  aggtieve  by

 uch  allotment  can  file  appeals  to  the  appropriate  authorities  in  the  State  Governments

 11९55

 In  Uttar  Pradesh,  cases  of  injudicious  exercise  of  powers  by  the  Land  Managem

 amittees  of  Gram  Samaj  for  allotment  of  land,  under  sections  195  and  197  of  t  he है  PRP,

 Zamir  ri  Abolition  and  Land  Reforms  Act,  1950,  were  noticed  by  the  State  Government. a

 Suitab  amendments  in  the  legislation  have  accordingly  been  made  by  the  Presiden  Act  17

 viding  checks  on  the  powers  of  the  Land  Management  Committees of  1968

 केरल  के  साक सं वादियों  की  केन्द्र  के  विरुद्ध

 *567.  डा०  wort  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a)  क्या  यह  सच  है
 कि  29  1968  के  टाइम्स

 oe
 के  अनुसार  उन्होंने एक  प्रेस  बयान  a  बताया था  कि  केरल  में  मा  केन्द्र के

 क  और  का  आयोजन  कर  रहे  हैं  ;  और

 (a)  शब्द  से  उनका  अर्थ  घमासान  युद्ध  से  है  अथवा  केन्द्रीय  ह

 fata है  ?

 fare UF (a sinfoa fir ; fafi
 _  विधि  मंत्री  (  श्री  गोविन्द  :  -sft  हां  ।

 @
 मैने  wer  का  उसी  अर्थ में  प्रयोग  किया  2  जिस

 के  मुख्यमंत्री

 और  उनका  दल  उस  का  प्रयोग  कर  रहे  थे  ।  उनके  द्वारा  बार-बार यह  रहा था  कि

 वे  विरुद्ध  समझा  में  लगे  हुए  हैं
 ।

 समरम  शब्द  का  अर्थ  बैलट

 अस्पृश्यता  1955  में  संशोधन

 #568.  मंत्री  यह
 जलद

 शए
 क्या  समाज

 कल्याण
 बताने की कृपा व करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fr  @eare  का  विचार  अस्पृश्यता  (ae  1955
 में  संशोधन  करने  का  है  ;.
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 LOGY  ध  लिखित  उत्तर
 व  ह

 =e
 यदि  तो  किस  प्रकार  ि

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  सम्भावना

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्यमंत्री (  डा०  (  गोमती  से  प्रशन

 पर  अस्पष्टता  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  आजकल  विचार  किया  जा  ।  समिति  द्वारा  की  जाने

 वाली  feat  के  प्रकाश  में  अस्पृश्यता

 न
 की  कार्यवाही की  जायेगी  ।

 1955,  में

 द  iil

 हुआ

 कोयला  खानों  में  श्रम  विधियों  का  उल्लंघन

 ने  की  कृपा

 जि

 569.  श्री  धीरेन्द्र  कविता  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  ब

 क

 निजि  चिक  als  ate  काजोरा  कोयला  क

 छ्
 oe  पहाड़ी  न्यू  जेम हरी  खास  कोयला  न्यू

 कोयला  जम्वाद  कजोरा  कोयला  पुराने  कोयला  साऊथ  पार  कोयला

 था  वेस्टर्न  कजोरा  कोयला  खान में  श्रम  विधियों  को  पूर्णतया  क्रियानि  |  किया

 द्

 यदि  तो  इन  कोयला  खानों  में  जिन-जिन  श्रम  विधियों को  क्रिया
 बत

 नहीं

 moe

 उनका  ब्यौरा है  ;  और

 इन  श्रम  विधियों को  क्रियान्वित न  करने  के  लिये  उनके  विरुद्ध  क्या  का
 वाही

 की

 ी
 केक

 दस  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  जी  वैस्ट्रन
 बिना

 काली

 ह

 न्यू  परासिया  तथा  साऊथ  पलासिया  कोयला  डा  विषय

 पगी  देर  से  करने  सम्बन्धी  उल्लंघन  तथा  कुछ  श्रम  कानूनों  के  उपबन्धों  के
 भ
 भंग  होने  के

 गाम

 मजूरी  अदायगी  बोनस  अदायगी  अधिनियम  तथा  को  खान

 तस  योजना  |

 द  उपरोक्त  श्रम  कानूनों के
 कुछ  कोयला

 खानों  के  प्रबन्धक
 गों  पर  मुकदमें

 चला

 प्रस्तावों की  जांच  की  जा

 fat ma acita
 ra
 दत कदह

 पत्र  तथा

 फट  के  मामले  जहां  आवश्यक  दायर  करा  दिये  ग

 Bar  Council  Examination  for  LL.  B

 ia
 Yashpal  Singh :

 ee  ri  Ram  Gopal  Shalwale  a

 Will  the  Min  ster ter  of  La Law  be  ह
 please!

 state

 (a)  whether  it

 3b  aero

 Be  सदाए  of  Bar  Council  has  been  abolished in
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 Written  Answets  Agrahayana  14,  1890  (Saka)
 त

 Uttar  Pradesh even  for
 the  students  who  are  studying  for  two-year  LL.B,  Course  for  the

 Session  ending  1969  ;

 (b)  30,  the  outline  the:  of;  and

 ifnot,  the  reasons  therefor  sin  ce  TC  sald CaQlihiital! He  इात <ालाउत  Has  been  abalistied  even  for

 the  stt  lents  of  the  Session  ending  in  December,  1968  ?

 The  Minister  of  Law  (Shri  Govinda  Menon) :  (a)  No

 (b)  Does  not  arise.

 ons  who (c)  Under  Part  III  A  of  the  Revised  Rules  of  the  Bar  Council  of  India,  ps

 Imence  a  Course  of  instruction  in  law  on  or  after  the  first  term  of  the  academic  r,  1967-68

 ह  >  undergo  a  three-year  course  in  law  if  their  degree  is  to  be  recognised.  Ce  in  univer-
 sit क  have,  however,  been  promitted  temporarily  for  a  period  of  one  year  by  the  Bar  Cot  ncil  of

 re India  as  a  special  case  to  confer  a  degree  in  law  after  a  two-year  course.  Persons  who

 ree-year  degree  course  in  law  have  been  exempted  from  practical  training  and  the  Bar  Coun

 xamination  on  the  ground  that  a  three-year  course  would  give  them  sufficient  aknowledge  1.0

 law  to  practise.

 To  grant  an  exemption  to  students,  who  have  taken  a  two-year  course  ,  woul

 to  pe  it  on ise  those  who  have  joined  the  three-year  course  and  to  confer  a  fortuitous
 छद

 that  all (७०5८  woo  ave  taken  the  two-year  degree  course.  The  reason  for  not  exempting  the
 .

 students  whc  have  joined  a  course  of  study  in  law  from  the  year  1967-68  nether  their

 course  is of  year  or  three  year  duration,  should  be  eligible  to  be  enrolle  at  the  same

 time.

 पश्चिम  बंगाल  में  खण्ड  बीज  फार्म

 2  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  ब  की  कृपा  करेंगे  कि

 afar  बंगाल  के  प्रत्येक  जिले  में  आज  तक  कितने  खण्ड  बीज  गये  हैं  ;

 )  प्रत्येक  जिले  में  किन-किन  खण्डों में  ऐसे  ब्लाक  खोले  गये  हैं  और  जिले

 क  फार्म  में  कुल  कितनी  फसली  भूमि  है  ;  और

 इस  काय  पर  अब  तक  कुल  कितना  खर्च  आया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अनन
 हब

 पश्चिम  बंगाल  के  प्रत्येक  जिले  में  अब  तक  खोले  गये  फार्मों  की  संख्या
 को  प्र

 रने  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है
 ।  में  रखा  गया  ।  देख्तरिये

 गा  एल०  टी ०  2528/68 ]

 परिचय  बंगाल  के  प्रत्येक  जिले  में  खोले  गये  खण्डों  और  बीज  फार्मों  के  नाम  Ter
 के  खण्ड  फार्म  के  क्षेत्र  को  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  भी  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 1
 तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  |

 1966-67  तक  खण्ड  बीज  फार्मों  कुल  मि
 ए

 64,978.00  रुपये

 व्यय  के  बारे  में  जानकारी रा  नहीं
 है  |

 व्यय  हुये
 हैं

 ।
 इस  समय

 1967-68
 3
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 5  1  लिखित  उत्तर

 Procurement  of
 Wheat  by heat  by  Food  Corporation  of  India

 थ
 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :

 Shri  G.  C.  Dixit:

 the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleas ased  to
 )  state  ६

 (a)  the  quantity  of  wheat  purchased  by  the  Food  एणफणव्पंणा  of  India  from  each  State

 during  t  Rabi  crop  season  ended  on  the  30th  June,  1968 ;  a
 i

 (D)  the  quantity  of  wheat  out  of  that  brought  in  Central  wns  and  of  that  kept
 in  St  geodowns  ;  and

 c)  the  quantity  thereof  sent  to  drought-stricken  and  flood-affecte  tes  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agricult  ire,  Community  Deve-

 lopmen

 nt  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  reat  procured  by  the  Food

 Corp  tion  of  India in  different  States  up  to  30-6-68  wa  Ger.

 ‘sl  No  State

 ie  sd
 tonnes

 Madhya  Pradesh

 Punjab  (including  Union

 Chandigarh)  द  द
 थ

 fiaryana  146.9

 55.2 Rajasthan
 Uttar  Pradesh  227.1

 0.1 Gujarat
 Bihar  0.1

 8.  Delhi  0.5

 Total  1461.6

 (b)  Pro  wh  sh  and  Bihar  made  by  the  Food  Corporation
 of  India  was  on  be

 er  ronment.  In  all  other  States,  procurement

 ad made  by  them  was

 है  ह  the  Central  Pool  1.0 (c)
 Wheat

 ८  5  lentity
 as  soon  as  it  reaches  the

 godowns  It  ह  therefore,  difficult  to  indicate  the  quantity  of
 ff whea ae antand a

 लस  to  any  State—

 drought-stricl  or  ss  out  of  indigenous  procurement ar  of  imports.

 atm  क्षेत्रों  में  खेती  करना

 3298.  श्री
 हेमराज

 क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह

 ay  |
 a  Gee

 तथा  1968  की  रबी  तथा  खरीप  तलों  के  दौरान दौरान देश  में  कितने  एकड़

 शुष्क  क्षेत्र में  गई

 गत

 और

 बर  में

 ee

 कितने  एकड़  भूमि  में  फसल  नष्ट  हो  गई

 भारत  में  शुष्क क्षेत्रों  में  area  सुधारने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार है  ?
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 Written  An
 swers

 ae  -  1968

 टकरे  ट
 ttre

 am,
 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 से  इस  सम्बन्ध  में  ठीक  जानकारी  प्राप्त  नहीं है  कि  वर्ष  1967  तथा  196%

 4  कितने  एकड़  क्षेत्र  में  खेती  की  गई  ।  तथापि  1964-65  में  बोआई  के  आंकड़ों  के  आधार  पर

 न
 जिलों  जहां  सिंचाई  नहीं  होती  है  और  जहां  प्रतिशत  750  मिलीमीटर  (30  इंच  /

 _  अथवा  उससे  कम  वर्षा  होती  कुल
 3.836

 करोड़  हेक्टेयर  (  X2.471
 भूमि

 ._  खेती
 की

 जाती  है
 ।  इस  वर्ग  की  भूमि  में  बोई  जाने  वाली  फसलों पर  समय  पर  वर्षा

 न  होने

 यादा  असर  पड़ता  है  ।  तथापि  इस  वर्ष  बरसात  के  जल्दी  समाप्त  हो  जाने  के  कारण  कित

 ्
 कड़  भूमि  में  फसल  की  हानि  इस  बात  का  कोई  अनुमान  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  |

 इन  क्षेत्रों  में  भूमि  जल  क्षमता  का  विकास  करने  के  कम  वर्षा  वाले  सभी
 क्षे

 नमी  बनाये  रखने  के  लिये  गहन  भू-संरक्षण  उपाय  किये  गये  हैं  जिनमें  समोच्च  बंध  शामिल  ि

 गो  वर्षा  के  पानी  को  रोक  लेते  हैं  और  उसे  जमीन  के  भीतर  पहुंचा  देते  हैं  और  जिससे  और  अच्छा

 फसल  उगती  है  ।  1967-68 के  अन्त  तक  "758  करोड़  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  समोच्च  बांधों  से  नमी

 बनाये  रखने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  अन्य  सहायक  उपायों  में  रूमी  का

 पट्टी ती  के  तौर-तरीकों  का  गहरा  हल  लगाना  तथा  शिम्बियों  का  उगाना  शामिल  है  ।  मिट

 में  उपलब्ध  अधिकतम  नमी
 का  ज्यादा से  ज्यादा लाभ  उठाने  के  लिये  कम  समय  में  तैयार

 फसलें  बोने  का  प्रचार  भी  किया  जा  रहा है  ।  शुष्कता-रोध  किस्मों  में  अनुसंधान
 रने  के

 लिये
 भी  कार्यवाही की  गई  है

 Agricultural  Production

 3299.  Shri  Deorao  Patil  Will  the  Minister  of  Food  and  Agrit  melee  pleased  to
 द

 state

 a)  the  details  of  the  annual  plan  in  regard  to  the  increa  i,  production
 duri  e  current  financial  year  ;  and

 (b)  the  programme  formulated  in  regard  to  increasing  the  yield  per  acre  ar

 age  of  land  under  cash  crops  ?  a

 the

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Communit  Deve-
 lopment  and  Cooperation  (Shri  Anuasahib  Shinde)  (a)  The  details  of  the  annual  plan
 proposals  for  increasing  agricultural  production  during  the  current  financial  year  are  con

 n  Chapter  4  Section  I  of  the  Document  ‘‘Annual  hich  was  placed  on  the  T
 of  the  Lok  Sabha  on  31-7-68

 (b)  Centrally  sponsored  schemes  for  raising  the  production  of  cotton,  groundnut,  j  ut
 “5 tobacco,  lac,  pepper,  cashewnut  and  coconut  so  as  to  make  larger  quantities  available  for  export

 import  substitution,  have  been  sanctioned  for  implementation  in  the  maximum  protential  ar
 in  differrent  States  These  supplement  the  schemes  included  in  the  various  State  Plans  for
 development  of  production  of  cash  crops.  There is  no  specific  scheme  to  increase  the
 ur

 ८26

 the
 r  cash  crops,  because  the  main  strategy  is  to  obtain  the  increase  in  yield  per  unit  ea  by Ption  of  package  of  practices  in  areas  with  good  potentiality.  However,  with  (1

 missior  g  of  the  la  the
 com-

 Project  etc  it  is  likely  that  som
 rge  irrigation  projects  like  Nagarjunasagar,  Kosi  Project,

 a€  area  under  commercial  crops  will  also  increas
 in
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 कि  लिखित  उत्तर

 =

 मंसुर  में  देवदासी तथा  बसारी

 3300  श्री  सिंधिया  :  क्या  समाज  कल्याण मंत्री  यह  ese

 oes

 र  राज्य  में  देवदासी  तथा  बसारी  प्रथाएं  किस

 अविक
 क्या  उन्हें  समाप्त  करने  के  लिये  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सर  ने  कोई  कारगर

 की  और

 )
 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं

 ?

 से  (
 जानक

 काह

 की  जा  रही  है  और  यथासमय  उसे  सदन  के  पटल  पर

 ज  कल्याण  विभाग  में  राज्यमंत्री

 1  जायेगा

 अनुसूचित  जातियों  की  लड़कियों  के  लिए  छात्रावास

 कण

 श्री  सीरिया  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  1  1967 के
 लि

 प्रदान  संख्या

 दिन

 ae  eee

 दि
 प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  जहां  अनुसूचित  जा  तमक  के  लिए

 गार

 हग  े  ग  है  उन  स्थानों के  नाम  क्या  और

 अनेक  राज्यों  के  लिये  कोई  राशि  नियत  न  करने  के  कया  कारण  हैं
 द

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्यमंत्री  फूल रेण  :  (  )  a
 विवरण

 एल०  zo के  पटल  पर  रखा  जाता है  |  |  पुस्तकालय में  रखा  गया ।  देखिये

 2529/68  |

 कुछ  राज्यों  के  लिए  राशियां  नियत  नहीं  की  गईं  क्योंकि  उन  द्वारा
 अग्रज

 त  आवेदन

 परियों

 हॉँ

 लिए  निर्धारित  कसौटियों  के  अनुसार  सन्तोषजनक  नहीं  थे  ।  थ

 थ
 उत्तर  प्रदेश  के  बादां  जिले  में  बाबेरू  तहसील  में  सु

 3:  302.  श्री  जागेदवर  यादव
 कग  वाए  तवा

 शाद  हती

 सह  दहाने  दो on
 करेंगे  कि  :

 ()  कया  ag  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  बादां  की  बबेरू  तह
 रस  तहवील  के  उत्तर  पर

 क्षेत्र  में  क  कसि  स्तर  लान  पह  रत  हिए

 .
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  जिले  की  बबेरू  तहसील  के  कामासिन a

 ay  बहुत
 सूखा

 पड़ा  ध

 राजवाह  के  कुछ  क्षेत्रों क्षेत्रों  को
 सिंचाई

 भी  पानी  प्राप्त  नहीं

 क्या
 यह

 भी  सच  है  कि

 ह 1  औ  व
 हजार

 ए

 एकड़  भूमि  में  कोई  at  नहीं  की

 क्या  उक्त  क्षेत्र  की  सिचाई  समस्या  ~ 4 —_— ~~ TH eee  उठाऊ  सिचाई
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 योजना  के
 AT  पम  स  बालो  तथा  लखनपुर  गाव  के निकट  औरा रा  शहर  नाम  के  Th

 को  पानी  की  सप्लाई  करने  का  प्रयास  और

 क्या  सुखे  की  समस्या  को  सदा  के  लिये  हल  करने  के  लिये  सरकार  कामासिन
 पु

 ht

 नों  के  जरिये  यमुना  से  पानी  सप्लाई  करने  के  लिये  उक्त  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  कराये  t

 सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री अन  ea

 क  से  जानकारी  राज्य  सरकार  से  एकत्रित  की  रही  है  और

 घरधागी घ् (1 वि

 सभा

 a
 रख  दी  जायेगी  ।

 आस्ट्रेलिया  गेहूं  का  उपहार
 क

 ह

 श्री  go  मा०  कौशिक  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उपहार  स्वरूप  सप्लाई
 कया यह

 सच  है  कि  आस्ट्रेलिया  भारत  को
 70,000 उन

 a
 a

 यदि  at,  तो  किस  प्रयोजन  के
 लिये  ;  और

 थ
 इस  अनुदान  के  साथ  क्या  शर्तें  लगाई  गई  हैं

 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अ  te

 fare
 |

 :  से  (77)  आस्ट्रेलिया  ने  70,000  मीटरी  टन  आस्ट्रेलियन गेहूं  का  ए  कुदान

 दिया है  बीन ।  यह  गेहूं  अन्तर्राष्ट्रीय  अनाज  1967  को  खाद्य  सहायता  कन्वेंशन

 विकास  पील  देशों  के  लाभ  के  लिए  खाद्य  सहायता  कार्यक्रम  के  प्रति  1968-69  के  लिए  आ

 के  AR  n Tet  | हूं” ह रान  का  भाग  है
 ।  इस  गेहूं  की  रुपयों  में  कीमत  को  दोनों  सरकारों को  आपस  में  स्व

 भारत  एक  या  अधिक  विकास  परियोजनाओं  पर  aa  किया  जाना है  ।

 Automatic  Telephone  Exchanges  in  Rajasthan

 330  Shri  Meetha  Lal  Meena  Will  the  Minister  of  Communi
 ation:

 be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  automatic  telephone  exchanges  set  up  in  Rajasthan  s
 on

 (b)  number  of  the  said  Exchanges  proposed  to  be  set  up  in  1968-69
 nd  th

 the  places

 where  th  vould  be  set  up ;  and

 v(c  the  number  of  public  call  offices  proposed  to  be  set  up  in  Rajasthan  in  |  8069  | ?

 a
 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  rl  ane  and  Commu-

 nications  (Shri  | लि  K,
 Gajral)

 :  (a)  Fifty  seven  automatic  ¢  fad  =  गन्ज  have  been  set  up  in
 Rajastha  far.

 (b)  xPDected  th  utomatic  exchanges  will  be  opened  during  1968-69  at
 following

 place:  %
 1

 Charbhuja  1 Road
 2  Chauth-ka-Barwara

 3.  Choti  Sadri
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 4,  Gajsinghpur
 5.  Jetsar

 Marwar  Mundawa
 ्  Napasar

 8.  fa

 न  Sibianagar 10  Jniara.

 (c
 ek

 stance  Public « call a  been
 Geena

 so  far  in  1968-69,  About  10

 more  PCOS  xpected  to  be  commissioned  depe  pon  es  position.

 Telephone  Connections  in  Lalsot  wn,  ipur  |

 32  Shri  Meetha  Lal  Meena  :  Will  the  Minister  of  Com  tations  be  pleased
 to  State  |

 yn,
 District  Jaipur, whether

 1 it  is  a  fact  that  a  number  of  businessmen  of
 Lalsot  Town,

 (Rajasthan,
 )  have  applied  for  telephone  connections ;  a

 )  whether it  is  also  a  fact  that  a  number  of  persons  ven  deposited  the  amount

 require  )  be  remitted  for  that  purpose  ;

 c)  whether  it  is  also  a  fact  that  inspite  of  all  this  delay  is

 of  a  phone  exchange  there  ;  ्  big

 ma
 'm <  el in

 ह
 setting  up

 )  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 f  not,  the  time  by  which  teley  ie  exchange  would  be  set  up  ?

 Minister  of  State  in  the  artment  of  Parliamentary  Affairs  and  Commu-

 Nicati  s  (Shri  I.  K.  Gujral)  (a)

 No (t
 )  Does  not  arise

 ह
 (0  Voes  not  arise

 (e)  ten  line  long  distance  Public  Call  Office e  presented  to  Dausa  exchange  is  at  present
 T1sti¢ working at  1501  with  only  one  artis  are  on  the  waiting  list  which  could

 not  be  m  due  to  nonavailability  of  magne
 instruments.

 Opening  of  a  regular  exchange  at

 Lalsot is  b  ng  separately  examined.
 a

 गोरखपुर  में  कृषि

 fe 3306.  श्री  महन्त  दिग्विजय  नाथ :

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया :

 खाद्य तथा  क्रीम  मंत्रो यह  बताने  की  कपा  करे  किः

 क्या  गोरखपुर  में  एक  विश्वविद्यालय  पित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 चाराधीन  और

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 र  ति  सामुदायिक  विकास  ा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन्ना साहिब

 :  जज  नन  डी  |

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।
 1403



 Written  Answers  December  5,  1968

 मध्य ही के कृषकों क

 को  दीर्घकालीन  ऋण

 ह
 ट

 बाबू  राव  पटेल :

 थ
 श्री  गे  च०  दीक्षित :

 सा
 oot OY ata aq  हिमानी  यह  बताने  की  कृपा

 wee  थ

 ः  वर्ष  1965-66,  1966-67  तथा  1967
 वीरवार

 मध्य  प्रदेश  में  कृषकों  को

 कुल  कितनी  राशि  के  दीर्घकालीन  ऋण  दिये

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  ऐसे  कृषकों  को  जिन्हें  ag दन  दिये  गये

 1967-  68  में  ऋण  देने  से  इन्कार  कर  दिया  गया  क्योंकि  उन्होंने  चनावों में

 प

 गैर-कां  ग्रेसी  राजनीतिक  दलों  का  समर्थन  किया  और

 रिजर्व  बैंक  आफ  इंडिया  ने  मध्य  प्रदेश  के  जिन  वाणिज्यिक  बैंकों  को  कवकों  श

 की  अनुमति  दी  है  उनके  नाम  क्या  हैं  तथा  उन्होंने  वर्ष  1965-66,  1966-6 67  तक

 67-68  में  वर्षवार  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 सन्‌  1965-66,  1966-67,  1967-68  के  दौरान  मध्य  प्रदेश
 चिक

 विक  नक

 द्वारा  लम्बी  अवधि  के  लिए  कुल  1°83  करोड़  1.60  करोड़  रु०  और

 दिन
 ऋण  दिये  गये  ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  ्  :

 7  on )  व्यापारिक  बैंकों  ने  कृषकों  को  क  देना  कर  दिया  है  |  सही-सही  जानकारी

 oe

 त
 थ  मध्य

 प्रदेश
 में  जाड़ा  लथा

 सुखे  के  कारण  क्षति

 ait  क  राव  पटेल
 :

 शका  भी  दे०  घि०  सिह

 श्री  गण  qo  दीक्षित

 क्या
 खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे  कि  1

 नप  fr  -

 हाल  के  महीनों में  मध्य  प्रदेश  में  सुखे  के  कारण  खाद्यान्न तथा  अन्य

 Haat
 को

 न
 किस  सीमा  तक  कितने  क्षेत्र  में  तथा  कितने  मुल्य  कं

 )  उसके  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्ति  तथा  पशु  म

 ह  pat  तथा  कितने  मुल्य  के  मकान  नष्ट
 sil

 राहत  कार्य  के  लिये  राज्य  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  और

 (=)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 iy
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 ज्

 —
 —

 खादी
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में राज्यमंत्री

 aty \  अन्ना साहिब
 ः
 :

 ()  मध्य  प्रदेश  में  हाल  के  महीनों  में  कोई  भरकर  बाढ़  नहीं  आई  और

 न  ही  सूते

 की

 त  के  पक्के
 परि

 स्थितियों  के  बारे  में  कोई  सूचना  मिली  है  ।  1968-69  के  लिए  क्षेत्र  एवं  उत

 0९

 कृषि  ay  की  समाप्ति  पर  1969  में  ही  उपलब्ध  होंगे

 तथा  (  ).  उपरोक्त  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  wea  ही  नहीं  होते  ।.

 ग  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  भव  तक

 राज्य  सरकार

 ने

 केन्द्र  से  कोई
 सहायता नहीं मांगी है

 tm
 उपज  देने  वाले  खाद्यान्नों  के  बीजों

 क म

 श्री  बाब  राव  पटेल  :  क्या  खाद्य  तथा  कथा  मंत्र  तक ि  कृपा  करेंगे  कि

 क्र  उपज  देने  वाले  खाद्यान्नों  के  बीजों  की  कामत  के  क
 (a  की  मुख्य  बातें  FAT

 अब  तक  प्रेतनी  प्रगति  हुई  है

 मध्य  प्रदेश  में  उक्त  बीजों  की  खेती  कितने  क्षेत्र  में  की

 _  अन्य  राज्यों  में  राज्य-वार  कितने  एकड़  भूमि  में  खेती  की  गई  और

 राज्य  के  आकार  तथा  प्राकृतिक  कारणों  से  वहां  फसलों
 |  अधिक  उपज

 तथा  तेजी  से होने  सम्भावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मध्य  प्रदेश  में  इस  कार्यक्रम  को  उत्

 स्वत  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 -

 fir)  अधिक उपज  देने  वाली  किस्मों के  कार्यक्रम  गेहूं तथा  ज्वार  तथा  बार

 संकर  किस्में  जो  उवेरकों  की  अधिक  मात्रा  के  प्रयोग  के  लिये  उत्तरदायी  हैं  और  परम्परा

 ी
 ् किस्मों  की  अपेक्षा  अधिक  उपज  देने  वाली  का  शुरू  जाना  सम्मिलित  है  |  यह  ee

 विशेषतः  उन  क्षेत्रों  में  चालू है  जिनमें  सिचाई  और  वर्षा  का  होना  निश्चित  है  ।  कार्यक्रम

 ी

 भाग

 लेने
 वाले  किसानों  को  कीटनाशक  ऋण  आदि  जैसे  आवश्यक  कृषि अ

 ने  के  प्रबन्ध  कर  दिये  गये  हैं  ।  किसानों  को  उन्नत  पद्धतियों  के  अपनाने  क
 तथा

 _  तरीके  बताने  के  लिये  विस्तार  एजेन्सियों  को  उपयुक्त रूप  से  दृढ़  कर  दिया  गया  है  ।

 प्रत्येक  फसल  मौसम  के  आने  से  पहले  2-3  दिन  की  अवधि  वाले  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  भी  नदी
 मित

 रूप
 से  किसानों  के  लिए  रक्खे  जाते  हैं  |

 देश  में  सन्‌  1966-67  के  शुरू  में  यहं  कार्यक्रम  उन  क्षेत्रों  में  चालू  किया  गया  जिनमें

 br  aah
 होना  ए

 मैच

 ।
 सन्‌

 1966-67  के  दौरान  लगभग 4  मिलियन

 एकड़  क्षेत्र  गेहूं  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्में बोई  गई  थीं  ।

 सन्‌  1967-6  or rr  14.9
 मिरी मॉल

 यन  एकड़  भूमि  में  ये  किस्में  उगाई  गई  थीं
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 1968  के
 दौरान

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लगभग  9.00  मिलियन  एकड़  भूमि  में  बुवाई

 की  जाने की

 निम्नलिखित
 क्षेत्र

 में
 बुवाई  की

 गई

 बोया  mT  क्षेत्र

 थ  | ह. ज

 गए
 ee

 थ

 peed

 oo

 ne
 दि  2.98

 9658-69 j  4.68

 Z
 केवल  खरीफ

 1968

 )

 ए

 संख्या  एल०  ट
 ्

 जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 रो  राज्य  सरकार  से

 क  ame

 मिलते  ही  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 द  my  ae
 इन्न  ननहर  चीनी  की  तस्करी

 3310.
 शर

 ta  पटेल  य  फप
 =

 मंत्री  यह  बताने  की  मकपा

 करेंगे  कि
 क  en

 पोलैंड  की 5)  नेपाल  से  होकर  हमारे  देश  में  भारी  मात्रा  में  चेकोस्लोवाकिया

 चीनी  दे  चोरी  छिपे  लाये  जाने  के  कारण  भारतीय  चीनी  के  मुल्य  तथा  बिक्री  पर  सीमा  तक

 प्रभाव  पड़ा है

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  तस्करी  के  रोकने  तथा  हमारे  चीनी  gan  इस  बड़

 पर  की  जा  रहटी  तस्करी  के  प्रतिकूल  प्रभाव  से  बचाने  के  लिये  सरकार  ठीक  ine

 ।  कर  रही है  ;  कौर  थ

 यदि  तस्करी  करने  वाले  कोई  व्यक्ति  पकड़े  गये  हों  तो  उनमें  से  एक  दर्ज  व्यक्तियों

 '  नाम  कया  हैं  तथा  प्रत्येक  से  कितनी  मात्रा  में  चीनी  पकड़ीਂ  गई  ?

 कथा  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अ

 ie)

 नेपाल  से  चोरी  छिपे  लाई  गई  विदेशी  चीनी  से  भारतीय  चीनी  के  बिक्री
 me

 a
 र  किस  सीमा  तक  प्रभाव  पड़ा  उसका  ठीक-ठीक  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता

 4<19 Ri
 इसे  रोकने  के  लिए  चलते  फिरते  wear  को  बढ़ा  दिया  गया  है  और  सी  कयों

 री  को
 बन्द

 क्त  अधिकारियों  को  सतर्क  रहने  के  लिए  सावधान  कर  दिया  गया  है  ।  ऐस
 a

 और  नेपाल  से  ऐसी  चीनी  को  अवैधरूप  से
 लाने

 क को
 रोकने  के  लि

 हर  सम्भव  प्रयत्न

 किए  जा  रहे  हैं  |
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 5  .......  लिखित  उत्तर

 ae  tt  के  समय  पकड़े  गये  12  व्यक्तियों के  नाम  तथा  प्रत्येक  के  पास  पकड़ी गई

 चीनी की  म
 र

 है

 में  पकड़ी  गई  चीनी  की

 प
 4150

 og  1853

 3  |  ८३  |  क  २  800

 तिवारी  500

 राम  प्रसाद साह  400

 216 6.  आर०  एल०  राय

 एच०  राजाराम  215

 (8.  केदार  प्रसाद  120

 9.
 अशर्फी

 1.11

 10,  नंद  लाल
 तही

 95

 ll.  करू  साह  86

 12.  बा  न  80

 समय  ही  8  नलकूप  लगाना

 331
 भी  बाबू  राव  पटेल

 श्री  गे  qo  दीक्षित

 क्या  यय  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की कर

 )  चौथी  योजना  की  अवधि  में  मध्य  प्रदेश
 में  कु  नलकूप

 लगाने  का  विचार  है

 मध्य  प्रदेश  में  ag  1965-66,  1966-  67  तथा
 ह  LQ  कवी

 तलकप  ये  गये  ;

 ह

 YO /-05 -  थ

 विवाद  कितने

 व्य  1965-66,  1966-67  तथा  1967-68  मध्य

 सरकार  ।  नलकूप  लगाने  के  लिये  सरकार  ने  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  ;  और

 न्

 ast  1967-68  में  अन्य  राज्यों  राज्य-वार  कितने  नलकूप  लगाये ग

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अ
 2

 al

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना
 के

 दौरान  राज्य  सरकार  द्वारा  11,500  निजी

 an

 92
 य  नलकूप  लगाने  के  प्रस्ताव  के  स्थान  पर  सामुदायिक  विकास  तथ

 हका रिता ' नलकपों
 cr

 य  मेंके न्द्रीय  कार्यकारी  मंडल  ने  मध्य  प्रदेश  में  10,000  निजी  और  90  रा

 fr
 tr  की  सिफारिश  की  है  ।

 म्

 await

 (z  तथा  जानकार  गी  राज्य  सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही  a  और  प्राप्त  होने  पर
 सभा के  पटल पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 Written  Answers
 a  co  December

 5,  1968

 पूछी  सय त
 नलकारी

 ax . mw
 वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता
 ही  अनि

 (  पुस्तकालय  में
 रखा  गया

 दे

 2981/68)
 Land  Mortgage  Banks  in  radesh

 3312.  hri  G.  Dixit  :  Will  che  Minister  of  Food त  and
 Bexiculture

 be  pleased  to
 state

 whether  any  Government  assistance  was  given  to  the  I  ही  ह  Mortgage  Banks  in

 Madhya  Pradesh  during  1966-67  ;  and

 )  if  so,  the  amount  given  to  each  such  bank  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commur  ty  Deve

 pment  and  Cooperation  (Shri  M.  S.  Gurupadaswami)  (a)  and  (b)  Central

 ae  vernment  provides  assistance  to  the  State  Governments  and  not  directly  to  the  perative

 |  development  banks  A  loan  of  Rs  40  lakhs  was  released  during  1966-67  to  e  State
 ¢  vernment  of  Madhya  Pradesh  for  supporting  the  ordinary  debenture  programme  the

 In  addition,  2  ए  ral dhya  Pradesh  Cooperative  Central  Land  Development  Bank

 sistance  of  Rs.  23,450  was  released  during  1966-67  to  the  State  Government  for  provid
 managerial  subsidy  to  the  central  and  the  primary  land  development  banks

 fthe
 थ  During  1966-67,  the  State  Covernment  contributed  Rs.  70  lakhs  to  the  debenture

 Madhya  Pradesh  Cooperative  Central  Land  Development  Bank  and  also  granted  managerial

 subsidy
 of  the  order  of  Rs.  1,14,  900  to  central  and  primary  land  development  banks.

 oa  Registered  with  the  Employment  Exchanges  in  Madhya  Prade

 Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  |  pleased

 to  state ६

 (a)  number  of  educated  unemployed  persons  whose  names  were  regi  ed  with  the

 Employmen  changes  in  Madhy2  Pradesh  during  the  period  from  Januar  o  October,

 1968

 (b  7  number  of  persons  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Schedu  Tribes  among

 them  ;

 (<  the  number  of  persons  among  them  who  possess  technical  qualific
 i

 he  number  of  persons  who  have  been  provided  employment  throug  the  Employ
 ment  E  anges  ;  and

 e  number  of  persons  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Schedul  Tribes  having

 technical  lifications,  who  have  been  provided  employment
 ट्

 he  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilita-
 tion  (S  ri  S.  C.  Jamir)  :  (a)  to  (e).  Available  information  !s  contained  in  the  gs  meats  laid
 on  the T  of  the  House  [Piaced  in  Library.  See  No.  L.T.  2532/68]

 ः

 थ
 मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  क्षेत्र  में  वनों  पर  आधारित  उद्योग

 3314.  स  fao  सिह  कया  खाद्य  तथा  कमी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्र प्रदेश  के  —  =  =  we  बालिका  =.  or  विध्या
 eS हाए  स

 चना  रत  उद्योग  स्थापित  करने  की

 1408



 थ
 4

 L190

 लिखित  उत्तर

 ब्

 src

 पता  लगाने  के  Q4  युक्त
 राष्ट्र  संघ  के  खाद्य

 तथा
 कृषि

 संगठनों  के  विशेषज्ञों

 रल और  भारतीय  अधिकारियों  के  एक
 ल

 dt  रेश  के  बस्तर  क्षेत्र  का

 en  किया  है  ;

 और यदि  तो  इस  अध्ययन  का  क्या  परिणाम  निकला  ह

 मध्य  प्रदेश
 में

 वनों  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने के
 लिए
 ल्

 गई  योजनाओं

 हवा  अस्  थायी  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  crew ( राज्यमंत्री  (
 ह  जी  हॉं  ।

 वन  संसाधनों  का  निवेश  ga  सर्वेक्षण  प्रायोजन  पर  संयुक्त  राष्ट्र  वकास  कार्यक्रम

 पाय
 था  कृषि  संगठन  विशेषज्ञों  द्वारा  रिपोर्टे  बनाई  जा  रही  है  जिसमें  बस्तर  क्षेत्र  भी  लित

 युक्त  राष्ट्र  के  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  द्वारा  उनकी  अन्तिम  रिपोर्टे  की  प्राप्ति  के  परिचित ही

 जना  प्रस्तावों  की  विस्तृत  जानकारी  हो  सकेगी  |

 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  से  एक  उन्नति  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  जिसमें  or  |  प्रदेश

 ;
 बस्तर  जि  ने

 के
 उत्तरी  भाग

 में
 बरसुर  के  स्थान  पर  एक  और  कागज  का  संयुक्त

 रखाना  ल
 ये  जाने  कीਂ  सम्भावनाओं  के  बारे  में  कहा  गया  है  जिसकी

 दैनिक  क्षमता  300

 न  होगी

 लि
 त्रिपुरा  में  रोजगार  के  अवसर

 3315
 at  किरित  बिक्रम  देव  बमन :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 25
 qT, fae

 1968

 ;
 अतारांकित  प्र  संख्या  8500  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 रों  की  संख्या 1968-69  की  योजना  में  त्रिपुरा  में  रोजगार  के  सम्भावि
 os

 अब  उपलब्ध  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  अन्तर्गत  कितनी  तथा  किस  प्रकार  की  अध
 }

 संभावना  है  ;  बौर

 नौकरियां

 1)  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  के  चालू  कग

 क
 त्रिपुरा  में  कितने  बेरोजगार

 प्रकति  प्रवीण  तथा  अर्ध-प्रवीण हैं

 aA,
 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय

 वाल
 ही

 पैदा  नहीं  होता
 ध

 स०  qe  wie  जी  नहीं  ।

 एक
 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  में  रखा  गया  देखिये  संख्या

 a  2533/68]
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 Written  Answers  ahay

 saya  1880S)

 14,  1890  (Saka)

 fx

 3316.  श्री
 Conta

 विक्रम

 ae

 प्रणब  चानन  क्या  शम  तथा  पुनर्वास  न

 अ
 ह

 करेंगे

 (  क  \
 यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  में  रोजगार  दिला  कार्यालय eens

 ,
 कम  हैं

 1)  यदि  at,  तो  रोजगार  दिलाऊ  कार्यालय  की  सेवाओं का  लाभ  उठाने  के  लिये  लोगों

 को  कि है  दूरी  तय  करके  आना  पड़ता  है  ;

 न  कि  या  उप-कार्यालय
 .

 क्या  उस  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  और  अधिक  रोजगार दि  ऊ  क
 is

 तथा  पत  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  बनाई  गई  योजना  का  ब्योरा  क्या
 क

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 स०  च०  (  क  त्रिपुरा में

 7  ण  क्षेत्रों रोजगार  कार्यालय  अगर ताला  में  और  तीन  रोजगार  सूचना  और  सहायक  परों  ग्र

 और  नौकरी  चाहने  वालों  की  आवश्यकताओं की  पूरी  कर  रहे  हैं

 यथा तथ्य  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  रोजगार  कार्यालय  औ
 रोजगार

 ता  और  सहायक  ब्यूरो  आसानी  से  गम्य  और  घनी  आबादी  वाले
 क्षेत्र

 नहों  बधिक

 मात्रा

 में  रोजगार
 अवसर  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  होती  स्थापित

 किये  जाते  हैं

 जाते

 जी  नही ं।

 सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  |
 ष  द

 क

 गुजरात  में  एक  कृषि क

 को  स्थापना

 331
 मी  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  :  क्या  खाद्य  तथा  थ मंत्री  य

 ह
 की  कृपा

 करेंगे
 किः
 ह  चौथा  पंचर्षोय  योजना  में  गुजरात  राज्य  में  एक  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने

 के
 लिये

 गुजरात  सरकार  से  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ;

 एक  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिये  एक  विशिष्ट  स्थान  चुनने के  लिये

 केन्द्र  य  सरकार  ने  यदि  कोई  कसौटी  निर्धारित  की  है  तो  क्या  ;

 x

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  भी  प्रस्तावित
 विश्वविद्यालय  के  लिये  किसी

 निश्चित  स्थान

 की  सिफारिश की  है

 तो  प्रस्तावित  उस  स्थान  का
 नाम

 क्या  है  और

 क्या  यह  स्थान  उपरोक्त  कसौटी  को  पूरा  करता  है
 ?
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 19 ह  68  a  ee  ल  उत्तर

 ग

 सामुदायिक  जिलों तथा  सहकार  थ  राज्यमंत्री  (  श्री  हब

 गुजरात  सरकार  ने  चतुर  पंचवर्षीय
 शिन्दे

 :  के  दौरान  एक  कृषि
 वविद्यालय गर

 स्थापित  करने
 की

 योजना  बनायी  है  ।

 विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करना  और  इसके  मुख्यालय  के  स्थान  का  f  करना

 राज्य
 सरकारों  का  काम  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  कृषि  विश्वविद्यालय  हेतु  स्थान

 के

 के  लिये

 कोई
 .

 सेठी  तय  नहीं  की  है  ।
 व  ae

 (7)
 विश्वविद्यालय  के  मुख्यालय  के  सम्बन्ध  में  के केन्द्रीय  सरकार

 नहीं  aaa  गया है

 रेचक

 कोई  निर्णय

 तथा  उपरोक्त  एवं  को  दृष्टि  में  रखते  हु

 पुरी  जिला  में  पंचकूला  गांव  में  उप-डाक-घर  ह

 नहीं  होता  ।

 351  श्री  ईश्वर  रेडडी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1  यह  सच  है  कि  1  1968  को  पुरी  जिले
 के  पिचकुली  गांव  में

 एक  उप-डाका  खोला  जाना  था ;

 क्या  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  समे  भ
 दरी

 ह
 ली गई थी

 भी  सच  है  कि
 प्रस्तावित  उप  डाकघर 1

 ह

 नहीं  खोला

 गया  ;  और

 यदि

 कर  देगा ?  कि दे क यदि क
 कया  कारण  थे

 और  यह  उप-डाकघर  कब  कार्य  आरम्भ

 लि

 fe  में
 राज्यमंत्री

 हको
 go

 चुर  कस

 जी  हां  ।

 हो |
 a

 घ ब  घर
 क

 (  )  पि
 age

 |  शाखा  डाकघर का  दर
 प  में

 बढ़ाने  के  प्रस्ताव  का ,

 डाकघर  खो  के
 लिए

 इमारत  के
 चुनाव  संबंधी  विवाद  के

 निप
 तक  स्थगन  कर  किया  गया

 ज्यों ही  इस f
 का  निपटान  हो  जाए  वर

 क
 दर्जा  बढ़ा  दिया  |

 जायगा  |

 केन्द्रीय  राजकीय  प्रक्षेत्र

 3319  भी  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  ft  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  थ  वलि औली

 देश  में  केन्द्रीय  uae  क्षेत्र  कितने  उनका  कार्य  क्षेत्र  कितना  और  इन

 प्रक्षेपों  में  से  प्रत्येक  प्रक्षेत्र  में  कितनी  लागत  के  उपकरण  और  मशीनें  लगी  हुई  हैं
 ;
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 लि

 _....... -  December  5,  1968

 ह
 ee

 गत  तीन
 raat  में  इन  प्रक्षेत्रों में  वार्षिक  उपज

 ज  कितनी  हुई
 ;.

 अम  a
 इन  प्रक्षेपों में  से  प्रत्येक  प्रक्षेत्र  में  यदि  कोई  शुद्ध लाभ  हुआ  ;  और

 (=)  यदि  प्रक्षेत्र  घाटे  में  चल  रहे  हैं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  उस  सुधारने

 ं के
 लिये

 यदि  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  तो  क्या
 द

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (att  झलाए

 नभ
 और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्थापित  केन्द्रीय  राजकीय

 द क्षेत्रफल  कार्यक्षेत्र  तथा  उनमें  लगे  हुए  उपकरणों  और  मशीनों  की  लागत  और  इन  प्रक्षेत्र
 मे  पिछले

 तीन  वर्षों  को  कुल  उपज  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  इस  प्रकार  है
 Sse

 प्रिय  जकीय  कायें  क्षेत्र  उपकरण  तथा  मशीनों

 प्रति का

 कुल  क्षेत्र  उत्पादन
 उपज  की  कुल

 —

 30,331  i  ब्योरा  अनुबन्ध 1.  सूरतगढ़  97,501

 राजस्थान  दिया
 क

 ः  140.33
 a)

 ==  लाख  रुपये

 ......  रखे  गये ।  देखिये

 एल  ०  टी  ०

 2,  जेतसर
 /68]

 22,162  11,551

 तथा  रबी

 दोनों  फसलों

 मिलाकर  लाभ

 5000

 क

 है  1)

 हीरा कुण्ड  10,000  सरकार  बत

 अब  |  तक  +  oo.

 4,423  एक  पुर
 नय  जानकारी

 भूमि  उपलब्ध  की  में  रखे  गये |  एकत्रित

 देखिये  संख्या  एल
 ०  |  की  जा

 ठी  ०  2534/68]
 4.  जालंधर  दहर  और

 10,000  रबी  8-69  उत्पादन  अभी |  पटल  पर

 के  लिये  शुरू
 aay

 हुआ  ।  रखी

 एकड़  भूमि  जायेगी  ।

 जा  रही  है  |  8.68 aa  |.
 को  प्रक्षप  |

 स्थापित  किया  |
 गया था  ॥  J

 1412



 14  1890
 )  लिखित  उत्तर

 es

 केन्द्रीय  सदर  काय  क्षत्र  उत्पादन  उपकरण तथा  मशीनों कुल  क्षत्र

 प्रक्षेत्र का  नाम  हत एकड़  उपज  की  कुल  लागत

 — OO

 प

 8,000  राज्य  सरकार  )  सुचना

 अब  तक  4,703  आरम्भ  नहीं  हु
 गि

 एकड़  भूमि  उपलब्ध
 i

 ।  केवल  जा  रही है
 की  at  भ  थ  और  सभा

 सथ  पत  थ  पटल  पर

 एग

 .  रखी

 6.  रायचर

 7,900  राज्य  सरकार  ने  अभी  उत्पादन

 अभी  तक
 भूमि  आरम्भ

 तगो

 कोई  खरीद

 हुआ  है  ।  नहीं  की

 ल

 गई  है  ।
 a  =

 aes

 सूरतगढ़  प्रक्षेत्र

 रतगढ़ फार्म
 को  वर्ष  1960-67  में  18.71  लाख  रुपये

 का

 और
 मं

 लगभग

 ख  रुपये  का  लाभ  हुआ है  ।  इस  फोन  को  1956-57  में  उसकी

 ख  रुपये  की  हानि  हुई  है  ।

 गर्मा

 केवल

 प
 स  फार्म  में  अपर्याप्त  तथा  अनियमित  सिंचाई  की  सप्लाई  के  कारण  उ

 mie

 प्री

 क्षमता
 के  अनुसार

 उत्पादन  नहीं  होता  है  ।  घग्गर  की  बाढ़ों  से  भी it  इसे  क  पहुंचता  रहा

 ie

 है  ।  इस  फार्म  में  सिचाई  की  सप्लाई
 बढ़ाने

 तथा  बाढ़  नियंत्रण  उपाय  अपनाने

 हम

 प्रयत्न  किये

 जा  रहे  हैं

 जैतसर  प्रक्षेत्र

 दि  |  लेकर  1966-67  तक  की जत सरन  प्रक्षेत्र
 प्रक्षेत्र  1964-65  में

 अवधि  में  कुल  7.93  लाख  रुपये
 की की  हानि  हुई

 है  ।  वहां  सिचाई  क Ps  सप्लाई  भी  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 अधिक  सिचाई  सप्लाई  प्राप्त  प्रकट  किये  al  No  ' ताकि इस  _ फोन  का  पुरा  विकास

 हो  सक े।  a

 द

 हग
 प्रक्षेत्र

 हीराकुण्ड प्र प्रक्षेत्र
 evar  190 Xt)  त  /  में  स्थापित  1

 गया  था  और  उसे  पहले ही

 वर्ष  अर्थात्‌  1967-68  में  5.70  लाख  रुपये  की  हानि हुई  इस  फोन  का  विकास  चल  रहा  है

 और  ऐसी  आदा  नहीं  की  जाती  करि  उसे  पहले  दो  अथवा  तीन  सालों  में  मुनाफा  होगा  ।
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 2  ॥

 कराया

 द  त स्थानों के  लिये  गैर-आदिम  जातीय  सदस्यों  का  चनाव

 ब

 920.0  श्री  कातिक  ओरांव :

 क्या  fafa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  1962  के  सामान्य  चुनावों  में  रांची  जि  में  आदिम

 यों  के  सदस्यों  के  लिये  आरक्षित  स्थान  बारे  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  स ेएक  भारतीय

 ईद  श्री  पाल  जो  आदिम  जाति  के  नहीं  बिहार  विधान  सभा  के  लिये  f  वचिंत हो
 q  थे  और  एक  आंग्ल  भारतीय  व्यक्ति  अलैग्जैण्डर  हेनरी  जो  आदिम  जाति  के  नहीं

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  सदस्यों  के  लिये  आरक्षित  स्थान  जलपाईगुड़ी  जिले  में  मदारीहाट

 विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  से  बंगाल  विधान  सभा  के  लिये  चने  गये  थे  ;  और

 यदि  तो  जिन्होंने  उन्हें  आदिम  जाति  के  होने  के  प्रमाण-पत्र  दिये  उनके

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  ष्  :
 बौर  Ks

 ).
 9  मई

 wos!
 इसी  प्रकार के  प्रश्न  स०  1740  के  आश्वासन का  एक  जिसमें

 अंता विष्ट  12  1968  को  लोकसभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  था

 चण्डीगढ़  में  श्रमिक  बस्तियां

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  श्रम
 तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  + agi ata fF

 )  चण्डीगढ़  में  श्रमिक  बस्तियां  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  arta  की
 गई  है

 हि उन  बस्तियों  में  क्या-क्या  सुविधायें  उपलब्ध  की  गई  हैं

 चण्डीगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  कितने  प्रतिशत  श्रमिकों  को  इन  ब  qt  में  बसाया  जा

 सकेगा

 में  चार

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  चण्डीगढ़ में  सेक्टर  14,  25
 2

 और  30

 स्थायी  श्रमिक  बस्तियां  बन  गई  हैं  ।

 (a  )  इन  बस्तियों  में  निम्नलिखित  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  है  :

 i
 )  रिहायशी  प्लाट  1.50  रु०  प्रति  मास  फी  प्लाट  a

 ट्ट  पर  दिये  गए  हैं
 ।

 ः  (ii)  सेक्टर  14  और  26  में  श्रमिक  बस्तियों  में  अस्थायी
 किस्म

 की ए  श  fecal  की

 व्यवस्था  कर  दी  गई  है  और  अन्य  श्रमिक  बस्तियों में  भी  rant  व्यवस्था  की  जा

 रही है  ।

 (111)  मुताबिक

 लवे

 की व्यवस्था  की  गई
 c

 (iv)  कर्नल
 पेय
 क  कग  रिकि

 सड़क की  रोशनी  की  व्यवस्था  भी

 ae

 इन  बस्तियों  में  चण्डीगढ़  में  काम  करने  वाले  लगभग  75  प्रतिशत  श्रमिक  बसाए
 गए हैं
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 अवि

 चण्टोगढ़ क सिये टरिजन का क  fat  हरिजन  कर कल्याण  निधि

 3322.  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  समाज  कल्याण  ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ना TT AUShr  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिये  हरिजन  ा  afer  बनाने  के  लिये  कोई

 कार्यवाही  की  >

 )  यदि  तो  अब  तक  कितना  घन  एकत्र  किया  गया  है

 | 2. अ
 )  इस  धन  को  किन-किन  मदों  पर  खां  करने  का  Vath  ot

 क
 = cary  विभाग  में

 राज्य
 HaAty  चण्डीगढ़  संघ

 न् कई
 at  शोभ  मे  हाल

 ही  में  एक  हरिजन  कल्याण  fafa  बनाने

 कीजिए
 ही  है

 अं
 द

 दिया  ।  सुझाव  की  जांच

 ate  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 आये  दारणाधियों  को  कालकाजी  का
 बों  पाकिस्तान  से

 में  प्लाटों  को  दिया  जाना
 रि

 ्

 3323
 श्री  रवि  राय :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 ही  अतारांकित

 wet  संख्या  2114  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिन  ८:  पति

 प्लाट  दिये  गये हैं  उनके  नाम  कया हैं  तथा  उनकी  वित्तीय  स्थिति  कसी  है
 गज  के

 ै  ल
 at  की  वित्तीय  स्थिति  कैसी  है  जिन्होंने  320  गज  के  carl  के  लिए  आवेदन  पत्र

 तो  दिये

 wg  जिनको  अब  तक
 प्लाट  नहीं  दिये  गये  हैं

 ?

 कालका रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०

 के  निकट  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्ती  में  320  वर्ग  गज  या  उसर  अधिक

 क्षेत्र  के
 प्लाटों  के  लिये  आवेदन-पत्र  देने  वाले  व्यक्तियों  जिनमें  वह  भी  सम्मिलित  जिनको

 (320  वग  गज  के  प्लाट  अलाट  कर  दिये  गये  हैं  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  सरकार  के
 पास  उपलब्ध

 _  जानकारी
 का  ब्योरा  सभा-पटल  पर  रखे  गये  दो  विवरणों  में  दिया  गया  है  ।

 में  रखे

 े
 ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  2535/68 |

 ह

 बहुत  से  मामलों  में  आवेदकों  की  आय  नहीं  दी  गई  है  और  न  निश्चित  गई  है

 ra
 सरकार  के  अधीन  जिन  पदों  पर  वे  लोग  लगे  हैं  320  दावा  गज  के  प्लाट  प  की  पात्रता

 धारित

 करने  के  लिये  यही  पर्याप्त  है  ।

 प्र  रूप  में  सरकार  को  आवेदकों  रे
 वित्तीय  स्थिति

 के  सम्बन्ध  में  एकत्रित  की

 गई  जानकारी  प्रमाणिकता  को  सत्यापित  करने  का  कोई  अवसर  नहीं  है  क्योंकि

 उनकी  सत्यता  पर  सन्देह  करने का  कोई  भी  आंधार  नहीं  है  ।
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 पम्पिंग सेट  लगाना

 =  ee
 3324,  शी  काम  ८  q4  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह
 सच  है  कि  देश  में  प्रति  ag  1,50,

 mens

 पम्पिंग  सेट  लगवाने  का

 comes का  विचार  ?

 ,  तो  वास्तव  में  कितने  पम्प  लगवाने
 fear  ह

 कु
 न  कितने  धन  की  आवश्यकता  होगी

 a
 आर  थ बिहार  में  कुल  कितने  पम्पिंग  सेट  लगाये  जायेंगे

 उनमें  से  खगरिया  तथा  वेगुसराय  सब  डिवीजन
 में  कुल  कितने

 पम्पिंग  सेट  लगाये

 जायेंगे  ? ह  व

 na,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अत् ना साहिब

 :  जी  at

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |
 wasn

 र सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  केन्द्रीय  कार्यकारी  दल
 चौथी  पं

 वर्षीय

 योज
 1  के  दौरान  देश  में  6.00  लाख  डीजल  और  12.50  लाख  बिजली  के  पम्प  सेटों  को  लग  ने

 की  सिफारिश  की  है  ।  इनमें  बिजली  के  वे  पम्प  सेट  भी  सम्मिलित हैं  जो  कि  गैर-सरकारी  तथा

 य
 नलकूपों  पर  लगाये  जायेंगे  | रा  जव

 _  इस  कार्य  के  लिये  लगभग  435.00  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  का  अनु  me
 ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  में  लगाये  जाने  वाले  कुल  पम्प  सैट  में से  1.20

 लाख  बिजली  तथा  45,000  डीजल  पम्प  सेट  बिहार  सरकार  को  देने  सुझाव  दिया

 गया

 (=)  राज्य  की  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अनुमोदित  होने  के  राज्य  स  cBTZ  का  कार्य

 है  कि  प-खण्डों  के  लिए  कितने  पम्प  सेट  नियत  किये  जायें  ।  थ

 Schedules  in  the  Hostels  of  Scheduled  Cast

 3525  ह क  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Soci  Ifare  be  pleased  to

 ne

 state

 ntinuing  to  be  used (a)  wh
 her  it  is  a  fact  that  as  much  as  20  years  old  Schedules  are

 in  the  hostels  [the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes ;

 (b)  i
 of  living  ;  and

 the  reasons  for  which  they  are  not  being  amended  to

 क

 resent  high  cost

 (c)  the  expen
 red  on  a  student  1g  to  the  schedules  at  present  in  use  ?

 ज The  Minister  of  S  ह  बची  iment  of  wo  ocial  Welfare  (Dr.  (Smt.)  Phulrenu
 Guha)  (a)  and  (b).  The  of  the  expression  ‘“‘Schedules’’ is  not  clear.
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 लिखित  उत्तर )  ि  oe

 awe )  कन  that,
 रहे  शाएर  (ai and

 within  the  limits
 Reports  recei  d  from  the

 imposed  by  t  h  ancial  position,  the  boarding  rates  ar  revi  every  five  to  seven

 years  In  som a  wey  जै  for  18111 1९112110- the  boarders  are  expected  to  contribu

 (c)  T  Generally,  the rates  vary  from  State  to  State,  and  also  the  type  of  institutio

 expenditure  प  tudent  is  between  rupecs  thirty  and  fifty  per  month

 राजधानी  A  अवध  शराब  को  बिक्री
 क

 a

 vt डा०  सुनील  नज़र  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने क
 कपा

 करेंगे  कि  :

 जॉ  NS 7]
 >  a यह  सच  है  कि  राजधानी  में  अवैध  शराब  बेचो

 या  यह  भी  सच  है  कि  दाराब  की  दुकानों  के  बढ़  जाने  से  अ

 मेंभी व  गई  है  ;  और  cre  बिकी

 )  इस  बुराई  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  हा
 विचार

 है  ?

 _. समाज  कह्याण  दिमाग  में  राज्यमंत्री  फूलरेण  :
 al

 (a)  नहीं  ।

 थ

 इस  बुराई  को  दबाने  के  लिये  आबकारी  और  पुलिस  के  व्यक्ति यो  द्वारा ae  तीब्र  गश्त

 की  जाती 2  पैर  आकस्मिक  छापे  मारे  जाते  हैं  ।  आबकारी  अपराधों  के  पता
 लगाने

 तथा  जांच

 पड़ताल
 इत यादि  करने  के  लिये  एक  विशेष  पुलिस  स्क्वाड  गठित  किया  गया  ।

 Co-operative  Fertilizer  Factory  in  Gujarat

 3327  Shri  Bibhuti  Mishra  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricult  re  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  itis  a  fact  that  the  Co-operative  Fertilizers  Bactary  10  08  is  being
 established  in collaboration  with  an  American  Cooperative  Organisation ;

 so,  the  anticipated  capacity  of  the  factory  and  when  it  would  go  production  ;
 and

 le  terms  and  conditions  on  which  the  American  Cooperati  ह  Organisation  is
 collabora

 Minister  of  State in  the  Ministry  of  Food,
 Pericalcure

 Community  Develop-
 ment  and  C  operation  (Shri  M.  5,  Gurupadaswamy) :  (a)  Sir

 Ammonia  318,500  tonnes  per  num
 Urea  82,600  53.0  शै  थि
 Complex  Fertilizers  637,000  25.0  शै

 The  factory is  anticipated  to  go  into  production  by  the  middle  of  2
 c)  The  salient  features  of  the  Agreement  are :

 (i)  | हैं  rican  Cooperative  will  provide
 ond  aitance

 nigeiTayiip  che  plant
 and  its  initial  tion

 (ii)  The  n  Cooperative  il  de  an  outright  grant  of  one  million  dollars
 ॥ है  Coovpera (iii)  The  A  also  provide  some  key  technical  personnel  and

 facilities  for  training  nn  in  the  U.S.A
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 Written  Answers

 Agrahayana
 14,  1890  (Saka)

 संचार  मंत्रालय  क ेae  के  बारे  में  सवाल
 ह

 3328.  श्री  प्रेमचन्द  वर्मा :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की कृप
 tits

 क्या
 ag  1967-68  में  मंत्रालय  में  नियुक्त  कमंचारियों  के  बारे

 में  कोई  सर्वेक्षण

 कराया  गया  ty

 )  यदि  at,  तो  वह-वार  कितने  कर्मचारी  फालतू  पाये  गये  थे  और «

 ह ज
 विचार  इन ते  कर्मचारियों  की  छंटनी  करने  का  है  अथवा  अन्य  स्थानों  पर  नियुक्त  करने

 1  1968  से  30  1968  के  बीच  मंत्रालय  द्वारा  वर्ग-वार it

 रिक्त 2  कत  नियुक्त  किये  गये  थे  और  उक्त  अवधि  के  दौरान  राजपत्रित  अधिक  क्यों  के  कितने

 पद  बनाये  गये  और

 राज्य  मंत्रियों  उप-मंत्रियों  आदि  के  साथ  काम  क  र  रहे  फालतू

 क्षारीय  जिनके  लिए  उचित  मजूरी  नहीं  दी  गई  का  ब्योरा  कया  है
 ?

 संसद-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमन्त्री  इ०  Fo  गुजराल  जी

 gt  श्रेणी  कर्मचारियों  का  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।
 ः

 चतुर्थ  श्रेणी  के  दो  कर्मचारी  फालतू  घोषित  कर  दिये  गये  थे  ।  इनमें  से  एक  अन्यत्र  ले

 गय  है  तथा
 दूसरा  स्वेच्छा  से  सरकारी  सेवा  से  रिटायर

 इस  अवधि  में  ततीय  श्रेणी के  चार  पदाधिक  ४

 अधिका  यों के  कोई  पद  नहीं  बनाये गये

 al  )
 कुछ  नही ं।

 Decline in  the  Production
 of  Pure

 Ghee

 Shri  Jagannath  Rao  Jhoshi  ह

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  ,
 Shri  Narain  Swarup  Sharma

 ill  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  please  to  state

 whether  it  is  a  fact  that  the  production  of  pure  gh  in  the  country  has  declined
 7

 consid  ibly  during  the  period  between  the  years  1947  to  1  ;  and

 ७)  if  so,  to  what  extent  and  the  reasons  therefor  ?

 he  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  र  थ  nunity  Develop-

 men  and  Cooperation.  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  Yes

 By  26  per  cent  approximately  based  on  quinquennial  ca  ensus  of  1945  and  1966

 The  re  द्  for  decline  are

 हि  ncrease  in  the  volume  of  demand  for  fluid  mull  ban  areas  (consumption  of  fluid

 Ik,  which  was  estimated  at  30p  the  total  milk  production  (1956)  has
 ६  it of j €  up  by  45

 ि
 cent  in  recent y

 (ii)  the  hig  Os  and

 (iii)  competition  Rou  substitutes  like  Vanaspati.
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 Tractors  Lying  Unt  se  for  Want  of  Spare  Parts

 a
 Shri  Jagannath  Rao  Joshi
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee

 थ Shri  Narain  Swarup  Sharma

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  plea wa

 (a)  whether it  is  a  fact  that  a  number  of  tractors  (indige  — ee  are  lying  unused,
 as  suffering  a  setback eit  spare  parts  are  not  available  and  agricultural  production

 result  thereof  ;  and  a  a
 (b)  ifso,  the  action  taken  by  the  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  Yes,  Sir

 (a)  With  a  view  to  ensuring  adequate  supply  of  spare  parts  for  tractors,  the  quota  fot
 import  of  spare  parts  for  agricultural  tractors  by  established  importers  has  been  raised
 10%  to  50%  of  the  last  year’s  import  during  the  current  licencing  period.  A  provisio

 150  been  made  in  the  current  year’s  Licencing  Policy  for  the  grant  of  import  licences  of  :  ट
 ts  freely  to  actual  users  from  the  U.S.A,,  the  U.S.S.R.,  Rumania,  Czechoslovakia,  avila

 been an  GDR.  Besides,  import  of  spare  parts  amounting  to  Rs.  129.99  lakhs  has

 te recomt
 mended  on  ad-hoc  basis  in  favour  of  State

 Agro-Industries  Corporations  and  the

 sign  Suppliers.

 उड़ीसा में  सुखा

 कि
 9831.

 श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्र it

 ;
 बताने  की  कृपा

 करेंगे वि

 ही
 कया

 उड़ीसा  सरकार  से  उड़ीसा के  लव  मानचित्र अब  प्राप्त हो
 है  ताकि  प्रायः  सूखाग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  में  qa  की  समस्या  को  ray  रूप  से  हल  करने

 ये  अग्रिम  परियोजनाओं  पर  काम  आरम्भ  किया  जा  सक े;  और  थ

 द

 पि  ही  सी  दरका  सारा
 कया

 है

 ?

 थ

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 भन्नासाहिब ह ह. अ»

 fared)  :  सभी  राज्य  जिसमें  भी  सम्मिलित  हैं  से  प्रार्थना  की  गयी

 अपने  प्रायः  सूखाग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  को  सुखे  की  उग्रता  और  आवृत्ति  के  आधार  पर

 भ
 और  वर्गों  में  वर्गीकृत कर  दें  ।.  प्रायः  सुखा  ग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  के  वर्गीकरण को  va

 करने  मान  चित्र  उड़ीसा  सरकार  से  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं
 ।  यह  निश्चय  कर  लिय

 है  कि  1-4-1969  से  इस  झायोजना  को  राज्य  योजना  का  एक  भाग  माना  जाये  ।
 se

 a

 परिषद  ने  हाल  ही  में  निश्चित  किया  है  कि  ora:  सूखा  ग्रस्त

 a

 वाले  क्षेत्रों
 तों  का

 q  किया
 ज॑

 ‘are

 सम्बन्धित  राज्यो

 विशेष  समस्याओं
 में

 से

 ्  असमता  हे

 द  3419



 Written  Answers  December  5,  1968

 राज्यों को  कुल  केन्द्रीय  सहायता का  10  प्रतिशत  इन  समस्याओं  पर  व्यय के  लिये

 निर्धारित  होगा  |
 क

 द

 ae

 थ  लि  रोट  राज्य  में  ay  अनुसंधान परियों योजनायें

 १332

 ve

 को ०  अमीन
 :

 क्या  खाद्य  तथा

 ककल

 बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 )
 sro

 त  राज्य  में  कितनी  कृषि
 अनुसंधान  परियोजनाएं

 चल र

 उतर  a  वर्षों  a  बग  अनुसंधान  पर

 क की  गई  रि

 पिछले  पांच  वर्षों  में  गुजरात  में  सफलतापूर्वक  काम  करने  वालीਂ  अनुज

 यो  ओं  का  ब्योरा क्या  है  ?

 काका
 हूषि, सासु

 oe  विकास  cfr  TERT Tras

 मन्त्रालय में  राज्यमन्त्री  3

 गुजरात  में  15  अनुसंधान  परियोजनायें  चालू  हैं  जिनके  लिये  भारतीय

 परिषद  तथा  पी०  एल०  480  निधि  द्वारा  धन  प्रदान  जा  रहा  है  ।  इनका  विस्तृत

 विवरण में  दिया  गया  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये संख्या

 र

 म्

 an

 22.50  लाख  ।

 (7)  पिछले
 5

 वर्षों  के
 दौरान  गुजरात  राज्य  में

 कुल
 2  अनुसंधान

 '

 परियोजनाएं

 लि  |  इन  परियोजनाओं  का  विस्तृत  ब्योरा  विवरण  11
 दिया  गया

 [  पुस्तकालय में  वा  गया  |  देखिये  संख्या  एल ठी ०
 253

 6/6

 थ  गुजरात  भाष्य गार

 ल  कक

 राज  को ०  अमीन :  क्या  खाद्य  त

 ग

 a
 बताने  की  कृपा

 व

 गुजरात SSG  राज्य  में  इस  समय  कितने  ae

 उस  राज्य  में  कितने  भाण्डागार  बनाने  का  लक्ष्य  है  ;

 इस  समय  भाण्डागार  किन-किन  स्थानों  प  रहें  ?
 ा

 क्रास
 सामुदायिक  विकास

 तथा
 सहकार  मं

 cc  ब  पर
 दिन्दे द ह :  पीव

 के
 लर  गुजरात .

 राज्य  भाण्डागार  निगम
 के  64.  ON / AMSTITS
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 Vee
 a

 ,  1890  थ
 ल

 केन्द्रीय  भाण्डागार  नि  नादि याद  में  5,000  मोटरी
 टन

 क्षमता  का  एक

 जना  में  निगम  का  निम्नलिखित  प्रत्येक  केन्द्र  पर गार  बनवा  रहा  है  ।  चौथी  पंचर

 OO  मीटरी  टन  क्षमता  का  भाण्डागार  बने  का  विचार है

 (1)  सूरत  ।

 (2)  भावनगर  ।

 (3)  जामनगर  |
 a

 (4)
 बड़ौदा  ।  ब

 (5)  आनन्द  ।

 चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  गु  wa  भाण्डागार  निगम  का  क ुल
 15,000  मीटरी

 टन  क्षम  के  10  भाण्डागार  बनवाने  का  वच

 (7)  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  aaa  में  -  रखा  गया  ।  देखिए

 एल०  टी  ०-2537/68]

 Advice  Tendered  by  the  Law  Ministry

 3334.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Shri  Sharda  Waa mre

 a Shri  Onkar  Singh :  Shri  J.  Singh:
 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state :  a
 (a)  whether  Government  have  conducted  any  survey  to  find  out  t che  perce  tage  of  advice

 tende  red  by  his  Ministry  to  other  Ministries  and  Departments  of  the

 matters  which  has  been  accepted  by  High  Courts  ;  i

 nt  of  India  on

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  advice  tendered  by  his  Ministry  has  not  san  /accepied  by
 urts  in  a  number  of  cases  $;  and

 -d  wrong (८)  whether  Government  have  ‘taken  action  against  any  officers  who  tent

 dvice  time  and  again,  during  the  last  five  years  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  Yunus  Saleem)  No,  Sir

 (b)  and  (c).  It  is  hardly  possible  even  to  find  out  the  numer  of  cases  in  which the  advice

 ered  by  officers  of  the  Ministry  has  or  has  not  been  upheld  by  courts  of  law
 Even

 if  a

 Advice  given ulation  is  made,  the  percentage  worked  out  would  produce  a  wrong  picture.

 very  large  number  of  cases  is  not  tested in  a  court  of  law,  because  such  advi  is  accepted

 16  concerned  parties.  There is  no  question  of  taking  action  against  officer
 io
 ving  legal

 प nion,  in  the  absence  of  proved  negligence  or  mala  fide  action.

 Damage  of  Imported  Foodgrains

 3335.  Shri  Vishwa  Nath  Pande:  Will  the  Minister  of  Food  an  Agriculture  be

 to  state  ६
 Pleas

 सच  the  quantity  of  foodgrains  imported  this  year  to  the  end  of  September  and  the

 amount  on  their  import  and  movement

 (b)  otal  quantity  of  imported  fooc  and  other  foodstuffs  that  damaged  on

 account  of  si:  gof  ships  or  for o
 PX  ms ;  and

 (c)  ss  caused  by  it
 ?

 1421
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 हि
 nswers

 Agrahayana  14,  189
 14,  1890

 uo

 Th  e  Minister  of  State  in  the  Ministry  ef  Food,  Agriculture,  Community  Deve ‘Deve
 e-

 pa

 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  5116.1  thousan  nes  of

 mated food  ins  were  imported  during  the  period  Ist  January  )  30th  September,  1968  at

 cost  1 लक  freight)  of  Rs.  314.76  crores  The  amount  spent  on  its  movemen  inland

 Railw  reight  was  Rs.  16.51  crores.

 Total  quantity  damaged  in  voyage  on  account  of  sinking  of
 ps  or  leakage

 in  the

 holds  0
 ,

 ships  etc,  is  8.4  thousand  tonnes

 (c)  pees  0.35  crores

 समावी
 उत्तर  प्रदेश  में

 3336.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या
 था  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कपा

 करेंगे  कि
 द

 क

 (  )  fi पद्  ata  पच aq  ania  |  हि  द  है  दे  |  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार

 दिया  अक और

 नेत्रों में 1960  से  अक्तूबर  1968  तक  उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  तथा  नगर

 की  संख्या  कितनी  थी  ?
 बेरोज

 स०  बी  =
 यथा तथ्य रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री (

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  एकत्र  आकड़ों  अनुसार  दूसरी

 20  लाख तीसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  क्रमशः  लगभग  9  लाख aa

 रोजगार
 अवसर  जुटाये  गये  थे  ।

 पहिली  पंचवर्षीय  योजना  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 ग्रामीण  तथा  नगरीय  क्षेत्रों  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  के
 .
 बारे

 में  यथा तथ्य
 चि द  कारी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 व

 अगले  पीठ  विवरण  में  1960-68  के  दौरान  प्रतिशत  ् |  रोजगार  दफ्तरों

 ae
 के  चाल  रजिस्टरों  पर  नाम  दें  कराने  वाले  उम्मीदवारों  की  संख्या  दी  [  पुस्तकालय  में

 रखा  |  देखिये  संख्या  एल०  ato  2538/68]  इससे  नगरीय  क्षेत्रों  राजग  र
 के

 रुझान  के

 बारे  छ  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है  |

 उत्तर  प्रदेश  में  फैक्टरी

 37.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बता  की  कृपा  करेंगे  कि

 4  प  यह  सच
 है

 कि  सरकार  उत्तर  प्रदेश

 बारे  में  बिचार  प्त
 =

 क  टेलीफोन  फैक्टरी  स्थापित  करने  के

 यदि ह  श  केन
 स्थानों

 ;
 और

 ऐसी  पवन  पर  कुल  कितनी  धनराशि  5 व्यय
 होगी

 ह
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 ae

 ८  सर  पधाना  a

 ् ससद-काय ्  तथा  संचार
 fram

 में
 राज्यमंत्री  go  कु

 ०
 :

 तथा

 .  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  बंगलौर  के  लम्बी  दूरी  के  पारेषण

 में  वृद्धि  के  उद्देश्य  से  इस  उपस्कर  के  निर्माण  के  लिये  शीघ्र  ही  एक  नया  कारखाना  स्थापित

 का  प्रस्ताव  है  ।  प्रस्तावित  कारखाने  के  स्थान  के  विषय  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  गये

 कुछ
 थल  विचाराधीन  हैं  किन्तु  अभी  तक  इस  विषय  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है

 प्रारम्भिक  प्राक्कलनों  के  अनुसार  इस  नये  कारखाने  पर  कुल  पूंजीगत
 2  करो  ग ड  45  लाख  रुपये  रहने  का  अनुमान  है  |

 क
 Kharif  and  Rabi  Crops  ia  Bihar

 a
 Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricu

 iture
 be  pleased

 to

 nate: ON  whether  it  is  a  fact  that  in  Bihar,  particularly  in  North  Bihar,  Khari  op  this  year
 only  50  per  cent  of  the  anticipated  yield  and  the  condition  of  the  fort

 15  so  critical  ;  and  pears
 crop

 थ
 (0).  ifso,  whether  Government  contemplate  to  take  any  steps  for  the  benefit  of  th

 top  and  also  to  provide  ration  for  agricultural  labourers  and  farmers ?  ह

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  D
 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  ढ  (8)  Firm  estimates  of  foodg  son
 (Kharif  and  Rabi)  production  in  Bihar  during  1968-69  would  become  available  some  tin

 July-August  1969  after  the  close  of  the  agricultural  year.  On  present  indications,  the  ए  a
 Prospects  of  food  crops  in  Bihar  appear  to  be  satisfactory  and  the  production  is  not  like

 ia les.  than  last  year  despite  damage  by  floods  in  July  and  October  and  by  deficient  rai

 September  in  parts  of  the  State.  (0 21

 yr (b)  The  State  Government  have  taken  steps  to  enlarge  the  area  under  rabi  हाथ  The

 ae  and Government  will,  no  doubt,  consider  providing  foodgrains  for  agricultural
 |

 bot
 farmers  if  the  situation  so  demands.

 Automation  in  Hindustan  Motors

 Shri  Madhu  Limaye:  Will  the  Minister  of  Labour
 and  Rehabilitation

 be

 pleased t  state  ६

 whether  it  is  a  fact  that  Automation  system-is  being  intr  ed
 in  the  Hindustan

 Motors fac! as
 भ्  ;

 if  so,  whether  it  would  affect  the  services  of  the  workers  there  ;  and

 f automation (c)  whether  unemployment  would  not  increase  due  to  the
 introductic

 n

 sys
 m  at  the  time  when  there  is  increasing  unemployment

 in  the  country

 ‘he  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  H  (a)  In  an  industrial

 unit  |  1  some  automatic  devices  are  bound t  b  ut  if  the  Hon.  Member  means

 by  a  ut a  na  system  of  integrated  production,
 fe  ontrol  and  computer

 answer  is  in  €  negative.

 (0)  and  (¢).  meyers
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 Post  Office in  Hindustan  Motors  Factory

 ज्
 Will  the  Min

 a  .  ee,
 ह  क  nications  be  pleased  to 3340.  Shri  Madhu  Limaye  :

 the  factory  of

 state :

 (a)  2  it  is  a  fact  that  there  is  not  a  single  post
 M/s  Hindu  Motors  although  13,000  employees  are  working  t  re

 (b)  whether  Government  would  open  a  post  office  there  ?

 he  Minister  of  State  In  the  Department  of  Parlian  ry  Affairs  and

 Commu  ह  ations  (Shri  I.  K.  Gujral)  (a)  Yes.

 post  office  has  already  been  sanctioned.  It  will  be
 op

 roe

 as  suitable  office

 accommodati  on  is  made  available,

 Sugar  Supply  to  Madhya  Pradesh

 3341  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 state be

 ae  he  quantity  of  sugar  demanded  by  the  Madhya  Pradesh  Gove

 aoe) Government  for  the  months  of  July,  August,  September,  and  October,  196
 38.0  and

 quota

 fixed  y  the  Central  Government  for  the  said  months  for  Madhya  Pradesh ;  and
 a

 (b)  the  total  quantity  of  sugar  actually  supplied  by  the  Central  Government  to  ह  ya
 desh  during  the  said  months  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  eve-

 (a)  and  (b).  The  Madby  radesh lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde) :
 Gc  ernment  asked  in  August,  1968  for  a  monthly  quota  of  7,430  tonnes  of  levy  sugar  as  against

 its  mthly  quota  of  5,832  tonnes.  This  could  not  be  agreed  to  on  account  of  limi  d  availabi-

 lit  f  levy  sugar  The  quantities  of  sugar  allotted  to  Madhya  Pradesh  durir  he  months  of

 October,  1968,  are  as  under  द
 July

 (Tonnes)

 July,  1968  5,839  (a)
 1968  8.95  (97

 August, 1
 Septembe  ary

 eer  5,839.  (a)
 ve October,  1968  «5,839  (a)

 1es  for (a)  Includes 7  tor
 वै  कपोती

 nari  units

 es  for  allotment  to  pharmaceutical
 units,

 (b)  Includes
 च्च् ट े2  to

 es
 bes  पी  festivay Is  aod

 :

 मध्य  प्रदेश को  गेहूं  की  सप्लाई

 3342,

 करेंगे  कि
 ait

 हुकम  चन्द  कछवाय :  क्या  खाद्य  तथा

 ग  हि  मंत्री  यर

 बताने  की  कृपा

 रि  बेर

 केन्द्रीय  सरकार  से  कितना  गेहूं  मांगा  है दा  arg pe  |  क  महीनों  के

 के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने

 उक्त  महीनों  के  लिये  सरकार  द्वारा  1g  का  कितना  कोटा  नियत  किया  और
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 वत  उत्तर 14
 aver,

 1890
 ही

 क

 उक्त  महीनों में  केन्द्रीय  सरक  .  वि  गेह  दिया  गया

 or  में  तरो
 सामुदायिक  विकास

 तथा
 र

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  आलोच्य  अवधि  में  गेहूं  की  जितनी  मात्रा  a
 मांग  की  थी

 वहू इस  पर  ८१  र्थी
 क

 1968  3.4  हजार  मीटरी

 Webs
 11.3  ै

 हीरा gk  विशिष्ट  मांग  नहीं  की  गयी

 rq  और  की  स्थिति तथा  क मध्य
 प्रदेश  की  उक्त  महीनों  में  गेहूं  के

 टन

 ह

 द

 नम

 सप्लाई की  गयी  मात्रा

 0.6 1968

 1968
 4.7  3.7

 क
 1968  5.0  2.7

 .

 Telephone

 Camnetons  for  Doctor

 in  Indore

 3343  ri  Hukam  Chand  ee रि  the  Ainister  0 of  Communications  be

 pleased  to  sta

 (a)  categories  of  those  Officers  and  persons  in  Private
 ee

 rity  in  ref  d  to  sanctioning  of  telephone  connections ;
 \  whether  the  Doctors  have  been  placed  in  the  category  of  such  ers ह

 ८)  ifso,  whether  it  isa  fact  that  some  doctors  in  Indore  district  have  applied  for  tele-

 plete
 connections  long  time  back  but  the  telephone  connections  have  not  been  sanctioned  to

 so  far;  and
 1

 थ
 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  action  proposed  be  tal  n  Government  for

 ning  the  said  telephone  connections  ?
 sanctior

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  Com-

 muni  tions  (Shri  I.  K.  Gujral) :  (a)  A—Under  ‘Special’  category  vithout  OYT

 Doctors
 =  includes  Registered  Medical  Practition  ]  enti  जै  et

 ary  Surgeons,

 Re  ered  Homceopaths,  Qualified  Nurses,  Registered  Midwives  a
 व  Paychiatedstsy aoc

 so
 This  includes  Press,  News  Correspondents,  Daily  Newspapers,

 Weekly,  Fortnightly  and  Monthly  Journals  and  Magazines,
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 व Written
 ce:  अम

 d
 Agr  ahayana  14,  1890  (Saka) ———

 थ
 Publ  nstitutions  :

 ncludes  Recognised  Schools  and  colleges,  Registered  Trade  Unions,  egistered
 ह

 operative  Societies  (not  those  formed  for  House  Building  or  sale  of  Com
 ndities),

 Orphanages  and  Institutes  of  Blind  etc.,  Leper  Homes,  Hospitals,  Politi  Parties

 having  general  recognition  in  the  area,  Social  Organisations,  Religious
 O

 ganisations
 and  Missions,  sports  as  wellas  Cultural  clubs  and  Religious  Insti  tions  like

 Gurudwaras,  Temples,  Mosques  and  Churches.

 Smal!l  Scale  Industries :  registered  with  State  Industries  Department.

 5.  Publicmen.

 6.  Agricultural  farms  on  the  outskirts  of  large  cities.

 B—Under  OYT  Scheme  :

 Commercial  and  Industrial  Organisations  as  are  engaged  iniineresting  production
 which  would  result  in  earning/saving  foreign  xchal  ६0९85  of  Rs,  five  lacs  per

 nnum. दि

 (c)  Ye

 (0)  a  phone  connections  could  not  be  provided  for  wa  xchange  capacity.  A

 5,000  lines  automatic  exchange  is  being  installed  at  Indore  and  new  connections  will  be  pro-

 vided

 after  sou

 pletion  of  this  work.

 ह  राष्ट्रीय  बीज  लिमिटेड

 3344.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  गे

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  लिमिटेड  कब  स्थापित  किया  गया  था  इसके  नि  शक  मंडल के

 कौन-कौन  थे  तथा  वह  निदेशक  कितने  समय  तक  और

 अथवा adara  निदेशक  मंडल के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इसके  प्रधान

 ग-प्रबन्धक  का  नाम  क्या  उन्हें  कब  नियुक्त  किया  गया  था  तथा  उनकी  कार्याविधि  कितन

 र  सेवा  की  शर्तें  कया  हैं  ?
 हि

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन्ना सा हि

 |  o>)  :  राष्ट्रीय  ata  लिमिटेड  को  कम्पनी  1956  के  अन्तत  एक  कम्पनी

 रूप  में  19-3-1963  को  रजिस्टर  किया  गया  था  ।  निगम  के  प्रथम  निदेशक  मण्डल  के  सद

 गी  सुची  संलग्न हैं
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 539/68]  प्रारम्भ  में  मण्डल  का  संगठन  19-3-63  को  हुआ  और  यह  31-3-64  त

 कार्य
 करता  रहा  ।

 अध्यक्ष  और  समेत  वर्तमान  निर्देशक  मण्डल  के  सदस्यों
 के

 उनकी  नियुक्ति  की  सेवावधि  और  नियुक्ति  की  शर्तें  प्रदर्शित  करने  वाला  एक
 विवरण

 संलग्न
 है

 )  [
 पुस्तकालय

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ठी  2539/6  8]

 केन्द्रीय  मत्स्य  पालन  लिमिटेड

 3345  जि  gq
 करेंगे  कि  : चन्द  वर्मा  :  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बताने

 ~~  a

 केन  eat बेवजह  ॥निगम  की  स्थापना  स
 लाा  टप

 और  प्रदत्त  पूंजी
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 र  लिखित  उत्तर

 —

 a  ग  तथा  31  1968
 को
 को कितनी ..............

 ऋण  देना

 t)  31  1968  को  निगम  ने  केन्द्रीय  सरकार  gal  तथा
 अन्य  प

 को  कितना

 =

 ह

 गत  तीन  वर्षों  में  इस  निगम  ने  व्याज  के  रूप  में  कितनी  राशि  और  क

 गत  तीन  वर्षों  के  इसके  कार्य  के  परिणाम  कया
 इसको  कितना  लाभ अ

 क  दे  हानि  हुई  है  तो  किन-किन  कारणों  से  तथा  1968-69  के  बारे  में  क्या  अनुम

 1)  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन

 स्थापना की  तिथि  31  ara,  196 शिन्दे  )

 90-9-1965

 aq  ry
 5  करोड़  रुपये  2  केर  रुपये

 देय  6  लाख  रुपये  55.0  लाख क्  ........

 party

 कुछ  नहीं  ।.

 निगम
 के

 गत  तीन  वर्षों  के  कार्य
 का  परिणाम  निम्न

 प्रकार
 से  है  :--

 rot Pty  व्यापार  लेखा  हानि और  लाभ  लेखा

 ल  लाभ  सिविल  हानि

 art

 = om
 1965

 (29-  से  6,78,018  aye
 6526 6/  25,88,952  dat

 974 68  36,08,475

 es
 प्रारम्भिक  6  माह  के  कार्य  के  परिणाम  के  आधार  पर  यह  अनुमान

 «Fer  qtat r = aa |
 है  कि

 ma
 बि

 क्री  57.0  लाख  रुपये  की  होगी  जिसमें  से  व्यापार  लेखा  के  अन्तर्गत  6  लाख  रुपये  लाभ
 किम

 क
 on

 +

 afte  हानि  लाभ  लेखा  के  अन्तगंत  8  लाख  रुपये  की  सिविल  हानि  होगी  ।

 ः  निगम  अभी  की  अवस्था  में  है  ।  इसे  मछलियों  की  उपलब्धि  के  लिय ेगैर-सच  a

 पार  से  प्रतिस्पर्धा  करनी  पड़ती  जो  कि  व्यवस्थित  है  और  जिसके  संभरण
 तथा Fa

 तरण  केन्द्रों से  परम्परागत  सम्बन्ध बने  हुये  हैं  ।  मछलियों कां  अधिकांश
 भाग  आज  कल

 प  रकार  व्यापार  की  प्रतिस्पर्द्धा  में  ही  प्राप्त  किया  जाता  है  इन  परिस्थितियों  में  व्यापारिक  गतिविधि  यों

 नाभ  की  मात्रा  अति  अल्प  रही  और  लाभ  और  हानि  लेखा  ने  स्पष्ट  हानि  प्रकट  की  है  |

 प्रतिस्पद्धात्मिक  बाजार  पर  निर्भरता  दूर  करने  के  लिये  निगम  ने  जल
 क्षेत्रो  को  विक

 स  के

 लिये  अप  हाथ  में  लेने  की  नीति  अपना  ली
 है

 जिससे  कि  सप्लाई  के  स्रोतों  का  शन  1" ०  निर्माण

 हो  सके  ।  वि  ब्  राज्यों  में  कुछ जलाशयों
 को  पहले  ही  afwaa  कर

 कर  लिया
 गया

 =  पा  हैऔर  ये  बिकास

 की  अवस्था में  हैं  ।
 द  थ
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 ..  विधि  मंत्रालय  में  नियोजित  क
 ee ye  ना  ey

 3346,  sit  प्रेम  चन्द्र  वर्मा  :
 क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 किः

 क्या
 उनके  मंत्रालय  में  नियोजित  कर्मचारीवृंद  का  ay  1967-

 68  के  दौरान
 कोई

 प  गया सवाल  कि

 (a)  यदि  ai,  तो  वर्गाकार  अधिशेष  कमंचारिवन्द  की  संख्या  क्या  है  और  ही

 विचार  उन  कर्मचारियों  की  छंटनी  करने  का  है  या  उनको  अन्यथा  आमेलित  करने क

 a मंत्रालय  द्वारा  |  1968  और  30  1968  तक  की  कालार्वा

 वर्ग वार  कितने  अतिरिक्त  व्यक्ति  नियोजित  किए  गए  और  उस  कालावधि  के  द

 रों  के  कितने  नए  पद  सज्जित  किए  और  न

 राजपत्रित

 उप  मंत्रियों के  साथ  काम  करने  वारे
 ले  ऐसे  artery  कर्मचारीवर्ग

 के  लिए  समुचित  मंजूरी  अभि प्राप्त  नहीं  की

 कै

 ब्योरा  क
 ie

 थ
 रव

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  यूनुस
 जी

 नहीं

 (weed  उठता  |  ह
 ह

 NS! Paes (7) (i (i

 )  1-4-68 से  30-6-68 तक  की
 1

 at  1-2

 कालावधि  के  दौरान  मंत्रालय

 4
 2=5

 अतिरिक्त  at  3=8

 पक्तियों  की  वर्ग वार  संख्या

 1-4-68
 से  30-6-68  तक (il

 कालावधि
 के

 दौरान

 oy

 आफिसरो ंie  जनपदों

 a 1

 दौरान पुजित त. आफिसरों के ग ह
 Commemorative  Stamp  in

 द  Honoar  of
 wami  Shardhanand

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  ve
 wf  Kumar

 Shastri:
 Shri  Yashpal  Singh :  Shri  Raghu

 फण  Shastri
 -  Shri  Ram  Gopal  Shalwale :

 will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  stat

 (a) v  hether  Government  had  received  some
 suggest

 ions  झक
 he  pas  ue  a  comme

 morative  postal  stamp  in  memory  of  Amar  Shahee  छह
 Shardhanaod

 अ

 (0)  ifso
 ther  Government  prup

 and
 त्रि  a  commemorative  stamp  and  if  so,  when 3

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
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 ब
 1890  (  लिखित  उत्त

 बन  JJ

 he  M  inister  of  State in  the  Dx epartments  | of  Parliamentary
 Affairs  and  Com-

 municati  a  मड shri  I.  K.  Gujral)  (a)  Yes.

 (b)
 and  (c).  The  proposal  was  examined  by  th

 च
 tte  Advisory  Committce  but  it

 could
 not  be  accepted.

 a

 Supply  of  Medicines  to  Employees  State
 Insurance  Corporation

 eet
 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi :  oe  ब

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal
 Shri  Bharat  Singh  Chauhan

 ll  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  p  se  at

 the  number  of  hospitals  in  Delhi  under  the  Employ}  aes!  Sisie  Insurance  Corporation  ;

 )  whether  it  is  a  fact  that  time-barred  medicines  ८ supplied  to  these  hospitals  through
 stores

 )  whether  employees  have  submitted  several  applications  t  Government  in  this

 regard  d  the  working  of  these  hospitals  in  general  ;  and

 (4)  so,  the  action  taken  by  Government  thereon

 The M  ‘ister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri_  Hathi)  :  (a)  The  Employees’
 State  Ins  ice  Scheme  has  at  present  no  hospital  of  its  own  11  l

 (b) t  ).  Do  not  arise

 Allotment  of  Sugar  Quota  for  Villages

 वि
 aoa Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Will  the  Minister

 ter  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  t  stat

 e  basis  on  which  sugar  quota  is  allotted  to  the  di

 whether  it  is  a  fact  that  sugar  is  sold  at  the  rate  of  25  gms.  per  hea  er  month  in

 th  ville  ges  of  Uttar  Pradesh  whereas  in  urban  areas  it  is  given  at  the  rate  of  500  3.  per  head

 ation  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  such  discrimination  and  the  action  Government  spose  to  take

 nsure  adequate  supply  of  sugar  to  villages  ?

 क  The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commu  ty  Deve-

 of  sugar,
 lor  ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde) :  (a)  After  partial  decontr

 mo  thly  sugar  quotas  of  the  States  were  fixed  in  a  uniform  proportion  to  their  r

 r  to  the  introduction  of  partial  decontrol.  vective

 quotas

 b)  Yes,  Sir.  In  some  urban  areas,  it  is  slightly  more  than  500  gms  er  unit  per

 aa
 he

 Government
 of

 ne
 intimated  that  allotment  tc  and  rural  areas  is

 the  past.  ‘Supplies  to  Gara)  areas  can  be  increased on  the  ee  of  cor

 when  larger  quant  लक  of levy  sugar  becomes  available  for  controlled  distribution.
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 nittee  on

 Labour

 Welfare

 3350  ioe
 Abraham  : i  Raghuvir  Singh  Shastri:

 rimati  Sushila  Gopalan  P.  Esthose  :

 Will tt  Minister  of  Labour  and  Rehabilitatio  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  have  received  the  r  |
 of  the  Committee

 on  Labour  Welfare,

 which  was  oe  inted  in  August,  1966

 (b  if  so,  the  main  recommendations  thereof  and  en  of  Government  thereto  ;

 and

 (c  if  not,  the  reasons  for  delay  ?

 =

 he  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi) :  aj  INO

 (b)  Does  not  arise

 (c)  The  Committee’s  terms  of  reference,  which  nclude  जै  ig  |  arious  Statutory

 statutory  welfare  schemes  in  industrial  establishments  the  ri  rate  sector  and and

 publi  ctor,  including  mines  and  plantations,  cover  a  wide  field  b  des  collecting  a  vast

 amoul  of  data  by  means  of  Questionnaire,  the  Committee  had  to  tour  differ  States  for  on-

 the-spot  study  and  recording  evidence  Tt  had  also  to  hold  a  number  of  tings  The

 Committee  has  since  formulated  a  part  of  its  recommendations  and  the  remain  recommen-

 dations  are  under  formulation

 Manufacture  of  Bread

 Ji.  Will  the  Mi Shri  Maharaj  Singh  Bharati
 ब

 and  Agriculture  be

 pleased  state  द

 )  the  number  of  plants  received  from  Australia  so  far  for
 manufacturing

 bread  and  the

 place  vhere  they  are  functioning  ;-  and

 (b)  whether  Government  would  state  the  reasons  for  not  being  able  to‘  b  en  wn  the
 s  of  bread  even  after  installing  the  modern  plants  on  such  a  large  scale

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commun  ती
 f lo  pment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  Five  plants  have  so  i  ‘been

 ceived  from  Australia  and  these  have  already  started  functioning  at  Ahmedabad  ombay,
 ychin,  Delhi  and  Madras  Another  Plant  to  be  set  up  at  Calcutta  is  likely  to  be  received

 टि  y  next  year

 (b)  The  bread  manufactured  by  the  Modern  Bakeries  (India) is  priced  at  the  581 ame  level
 yhich  the  popular  brands in  the  market  are  priced  although  the  Company’s

 piead
 is

 Fert  if  d  with  essential  vitamins  and  lysine.  It  has  not  been  possible  to  reduce  ८  price  due
 to  the  increased  cost  of  raw  materials

 Procurement  and  Distributic

 3352.  क्  Maharaj  Sinch  Bharat se
 ithe  Minister

 of
 Food  and  Agriculture  be

 pleased  tostate:

 (a)  the  quantity  S¢parately  of  foodgrain  procured  indigenously  and  that  Imported  which
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 पण

 distributed  during  the is
 ly

 ss  (b  ether  it  is  a  fact  that  at  the  en  year  the  buffer  stock  would  be  reduced  to

 ible  quantity  coNsisting  of  only  imported

 सर

 ?

 सफल
 he  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Fooc

 Agriculture,
 Community  Develop-

 क
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shind  ely  procurement  of  fvodgrains in

 during  1968  6.3  million

 क

 India  tonnes,

 Likely  orts  of  foodgrains  into  India  duri  7  million

 tonnes,
 Likel  bution  of  foodgrains  throu  Gove  nment  channels  in

 11.2  million India  during  1968

 tonnes,

 (b)  No,
 Si  ir.  The  buffer  stock  at

 at  the  end  of  the  year  will  neither  be
 negligible

 nor  will  it

 consist  only  imported  foodgrains.

 Mixing  Oil  Cake

 =
 क  3353.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Food  anc  Agriculture

 be  sed  to  state  the  quantity  of  groundnut  oil  cake  likely  to  be  used  under  the  scheme  for

 ॥  and  the pro  Icing  nutritious  food  after  mixing  this  oil-cake  with  flour  during  the  currer
 ts  fixed  therefore  for  the  Fourth  Five  Year  Plan  ?

 द

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  velop-

 ment  and  Cooperation  (Shri  Aanasahib  Shinde) :  During  the  current  year  al  .  4,500

 tonnes
 ्  edible  groundnut  flour  is  likely  to  be  utilised  in  Government  programm  for  produc-

 tion  . of
 Balahar.  The  proposals  for  the  Fourth  Five  Year  Plan  are  still  under  rsideration  of

 the  Gor  rmment

 बम्बई  के  मुख्य  डाकघर में  हड़ताल

 क
 क्या  था  7 a

 54.  श्री  जाज  फरनेन्डीज :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 ee

 क्या  यह  सच  है  कि  19  1968  को  बम्बई  के
 मर

 डाकघर  के

 री  हड़ताल
 aa  ड

 यदि  तो  हड़ताली  कर्मचारियों  की  वास्तविक  त  थी  तथा  कुल

 in  at  में  उनका  अनुपात  कितना  और

 उन  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  हड़ताल  के
 कारण

 मुअत्त
 तल  किया  गया

 है  अ  वा  जिनके  विरुद्ध  कोई  अन्य  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  की  गई
 है

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमंत्री  इ०  कु  )  जी  नहीं

 करने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या
 2,(

 हड़ताल  जब

 भ्

 fe  कर्मचारियों  की

 का  toy सा  a
 at कुल  संख्या  2  420  अनुपात  5  :  6  है  अर्थात
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 84  प्रतिशत  कर्मचारी  हड़ताल  पर  रहे  ।

 कोई  नहीं
 ।

 ...  उल्लास  नगर  में  भूभागों  की  बिक्री

 भरी  जाज॑  फर  | है| 3355. श्र  क  क
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्य  1968  में  उल्लास  नगर  में
 छोटे

 भूभागों  की  बिक्री  के  लिये

 डर  मांगे थे  ;

 दि  तो  कितने  टेंडर  प्राप्त  हए  थे  त
 mo, a TT fst  ने  वाले  लोगों  से  जमानत  के  रूप

 में  सरकार को  तनी  धन  राशि  प्राप्त  हुई  थ
 a

 क्या  इस  बीच  भूभागों  का  नियतन  कर  दिया  ग गया
 )

 यदि  at,  तो  कब  तथा  कितने  व्यक्तियों  और
 nell

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०रा०  से

 उपहार
 नगर  टाउनदिप  में  भूमि  के  दोष  प्लाटों  के  निपटारे  के  लिये  oy  स सहायक  बन्दोबस्त

 आयुक्त
 बम्बई  द्वारा  1968

 में
 टेंडर  मांगे  गये  थे  ।  इसके  उत्तर  में  265  प्लाटों

 के  लिये

 493 टेंडर  प्राप्त  हुये  थे
 और  इसके  साध-साथ  बयाने  के  रूप  में  लगभग  1,63,000  रुप

 शि  प्राप्त हुई  थी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  सरकार  से  एक  प्रार्थना  प्राप्त  होने  पर  अब  यह  far  किया

 कि  इन  टेंडरों  के  स्वीकृत  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  आगे  कार्यवाही  न
 वाही  न

 जाये  और

 सहायक  बन्दोबस्त  बम्बई  को  टेंडर  देने  वालों  द्वारा  जमा जमा  की  गई  राशि  को

 लौटाने  के  सम्बन्ध  आदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 Commemorative  Stamp  on  Gandhi  Cent  ary

 3356.  Shri  Yashpal  Singh
 Shri  Ram  Gopal  Shalwale :
 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri :

 ll  the  Minister  of  Communications  be  pleas  state ६

 a)  whether  it  is  a  fact  commemorative
 ee

 to  ued  in  connection  with  Gandhi
 क Centenary  have  been  got  printed  abroad :

 if  so,  the  reasons  therefor ;  and

 (c  the  amount  of  foreign  exchange  spent  01  1eir  printing  ?

 The |
 finister  of  State  in  the  De;

 partment
 of  Parliamentary  Affairs  and  Commu-

 K.  डिच  jral) nications  (Shri I  (a)  Now
 (b)  and  (c).  not  arise,
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 तक
 स्
 ee

 ‘Telephone  line  between
 Delhi  and  Bulandshahr

 3357.  8
 ci  On  Lal  Berw

 wit  the  Minister  of  0:
 of

 Communications
 be  pleased  to

 state:

 a)  vhether it  is  a  fact  that  the  telephone  line  from  Delhi  to  Bulan  ahr  generally

 ut  of  order  ;  and

 rami  b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  steps  taken  to  keep  it  in  order  regularly

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affai  ड  89
 onan:

 Buland- tions  (Shri  | लि  K.  Gujral) :  (a)  No,  the  performance  of  the  Circuits  from  Delt
 थ

 bas  been  generally  satisfactory.
 2  a

 (b)  Whenever  there  are  interruptions,  these  are  mostly  due  to  theft  of  cog  ire  in  the

 h ता  Hapur-Bulandshahr  The  following  steps  have  een  take  ण्  tc  m
 oe
 7  e  theft  of

 per  wire

 (i)  Deparmental  Officers  have  been  directe  with  the  concerned coe  ig
 Pc  e  authorities

 |
 )  The  Chief  Minister  of  State  has  been  addre  et

 th

 he  I.  G.  Police  to  take

 step  >  prevent  copper  thefts

 द  ad  is  being The  telegraph  wires  (Unlawful  possession)
 ere  punishment  to  the  culprits

 more
 अदन

 a

 to  provide

 ४)  At  places,  copper  wire  is  being  replaced  by  copper-co  @tCU टल  दहल  ड

 Supply  of  Toned  Milk  Instead  of  Standard  Milk  by

 ah

 jeme

 358.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of

 Food or

 griculture  be

 pleased to  tate:

 )  whether  it  is  a  fact  that  the  Delhi  Milk  Scheme  had  supplied  tonned  1  instead  of

 ou
 rd  milk,  to  the  public  from  the  19th  September,  1968  onwards ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  to  ensure  the  supply  of  standard  milk  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Comm  ity  Develop-

 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shiade)  :  (8)  Yes,  Sir.  Delhi  M  k  Scheme  had

 tO  su ispened  temporarily  the  supply  of  standardized  milk  during  the  period  19-9-68
 to  30-9-68

 17-10-68  to  23-10-68,  and  toned  milk  was  issued in  its  place.

 (b)  Supply  of  standardized  milk  had  to  be  suspended  because  of  steep  short  fall  in

 urement  of  milk  due  to  Dushehra  and  Diwali  festivals

 (c)  The  following  steps  have  been  taken  by  Delhi  Milk  Scheme  to  increase  the  procure-

 ment  nilk  and  ensure  regular  supply  of  standardized  milk  to  the  token  hol

 इ  Firm  agreements  have  been  entered  with  the  contractors  aaa  to  the
 1

 d  of  summer  The Scheme  to  uninterrupted  supply  particularly  during
 1

 contractors  216  Sv  ert  tra  pena  in  case  failu  he  agreed  quota  of  milk  during
 the  year
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 Intensive  Cattle  Op  CCl  hav
 in

 ve  been  started  in  milk  sh
 मल्ल

 D.M-S.  districts  Meerut  in  U.  P.,  Gurgaon  and  Karnal  in  Haryana  and  Bikaner  in  jasthan

 The  I  D.Ps.  provide  for  an  outlay  of  over  Rs,  80  lakhs  per  project  Development  of c
 an  111  nsive  basis  by  taking  up  breedingਂ  including  artificial  insemination,  feed  and  fo  ler
 dev  pment,  veterinary  aid  facilities,  loans  for  purchase  of  milk  cattle  etc.  are  expected to  result
 inl  ease  in  production  of  milk.

 द
 ण

 (3)  Delhi  Milk  Scheme  has  considerably  extended  its  area  of  procurement.  In  ad  dition
 tot  traditional  area  including  districts  Meerut  and  Bulandshahr  in  Uttar  Pradesh  and

 G
 urgaon

 In  yana,  the  Scheme  has  started  procuring  milk  from  districts  Muzaffarnagar  U.  P.,
 Alwa  nd  Bharatpur  in  Rajasthan  and  Karnal  in  Haryana

 )  Possibilities  of  transporting  milk  from  Mehsana  (Gujarat)  are"being  explo

 Id  Bank  Assistance  ६०  Food  and  Agriculture  Organisation  for  Drought  in  India

 re  be ‘ie  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agri

 pleas  ह  to  state

 stance 1)  whether  it  is  a  fact  that  the  Food  and  Agricultural  Organisation  have  soug

 wortk
 1,000  crores  from  the  World  Bank  in  view  of  the  continued  drought  in

 है  if  so,  the  reaction  of  Wold  Bank  thereto

 and

 The  |  finister  of  State in  the  Miaisitry  of  Food,  Agriculture
 an  Jommu! nunity  Develop-

 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde) :  (a)  No  suc  information  has  been

 received
 frc  F.A.O

 (b)  Does  not  arise

 राजस्थान  को  मोटे  अनाज  की  सप्लाई

 क
 अलास  :  कृपा  करेंगे  कि  :

 336
 डा०  कर्णों  fag

 :
 क्या  खाद्य  तथा  ale  मंत्री  यह

 a
 & दर्द

 कया  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  वर्तमान  अकाल  ग्रस्त

 राज्य  सर  दी

 बांटने  के  लिये

 हाल  में  45,000  टन  मोटे  अनाज  देने  की  मांग  की

 कया  सारी  मांगी  मात्रा  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  राजस्थान  में  इस  समय  अति  *+
 _

 आ  इस  छोटी  सी  प्रार्थना  को  भी  किन  कारणों  से  स्वीकार  नहीं  किया  जा

 कथित  सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (3

 :  जी  राजस्थान  सरकार  ने  1968  के  लिए  15,000  मीट

 1968  के  लिए  30,000  मीटरी  टन  मोटे  अनाज  मांगे थे  ।

 =

 और

 सितम्बर  के  लिए  9,300  मीटरी  टन

 मीटरी  टन
 |  आवंटित किए  गए  थे

 और  अक्तूबर

 +  1968.0

 20,000

 कभी
 कर्म मी  राज्यों की  मांग  पूर्णरूप  से  पुरा  करने  के  लिए  केन्द्र के  पास

 मोटे  अनाजों  का 1  पर्याप्त त  स्टाक  होना  ।
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 5  द्सिम्बर  1968.0

 मिआ

 on  Tubewells

 3361.  Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister of of  Food and  Agriculture  be

 pleased  to  stat
 state

 :
 द क

 at  Hie  dcrenge  of  land  which  can  normally  be  irrigated  by  one  tubew  ell:

 b)  the  total  number  of  tubewells  in  India  at  present

 (c)  the  acreage  of  land  actually  being  irrigated  with  the  help  of  these  tubewells  ;

 (d)  if  lesser  than  the  expected  acreage  of  land  is  being  irrigated,  the  reasons  the  r?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De
 ent  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  The  acreage  of  land  which  ca  I
 ally  be  irrigated  by  a  tubewell  depends  mainly  on  its  size,  the  availability  of  ground-wa  =

 द  ature  and  topography  of  the  land  to  be  irrigated,  the  cropping  pattern  etc.  However
 estimated  that  the  command  ofa  State  tubewell  generally  varies  between  200  and  300  a

 vhile  that  of  private  tubewells,  which  are  smaller  in  size,  ranges  between  10  to  30  acres

 (b)  At  the  end  of  1967-68,  there  were  about  14,200  State  tubewells  and  approxima
 1,95,000  private  tubewells  in  the  country  for  irrigation  purposes

 (c)  The  exact  acreage  of  land  being  irrigated  by  the  tubewells  in  the  country  is  not
 vailable.  It  is,  however,  estimated  that  an  irrigation  potential  of  64.75  lakh  acres  has  been

 _  created  by  tubewells  upto  the  end  of  1967-68,

 (d)  The  actual  utilisation  of  irrigation  potential  created  by  the  construction  of  tube  ells

 fal  considerably  short  of  the  optimum  due  to  various  reasons  g.,  inadequate  wa
 iter  Courses,

 con’  veyauce  losses  due  to  seepage,  lack  of  suitable  cropping  pattern,  break-down  or  inte  tion

 power  supply,  drop in  voltage,  break-down  of  machinery  in  general,  etc.

 Non-Implementation  of  the  Recommendation  of  the  Wage  Board  by  M/s

 Army  and  Police  Equipment  Supply  Company,  Kanpur

 362.  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabil  ation  be

 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Ouestion  No.  2078  on  the  Ist  Aug  968  and Please:
 sta

 (a)  the  reasons  for  the  non-implementation  of  all  the  recommendations  o  e  Wage

 8081  ह  Messrs  Army  and  Police  Equipment  Supply  Company,  Kanpur  ;  and

 »)  the  steps  taken  by  Government  to  get  them  implemented  ?

 The  Ainister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)

 pleaded fi  ncial  difficulties  ———

 has

 The  matter  is  being  pursued  by  the  State  Government  of  Uttar  Pradesh.
 म

 सहकारी  क्षेत्र  में  चीनी  के  कारखानें

 3363. :
 मंत्री ae  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 वादित
 क

 अकर

 वर्ष  1967-68 मे
 तक  प्रत्येक  राज्य  में  सहकारी  क्षेत्र
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 ..... Written  Answ  ers  December  5  1968

 के  उन  पक्षों को  ||  2  संसाधन  जुटाने के  लिये  सहमत  हो  गये  थे  चीनी  के  कारखाने  स्थापित

 करने  के  लिये  कितने  अदय-पत्र  जारी  किये  गये

 )  उपरोक्त  अवधि  में  महाराष्ट्र  राज्य  से  कितने  आते  त्र  प्राप्त  हुए  थे  और  उनमें

 से  कित  भोजन-पत्रों की  मंजरी  केन्द्रीय  सरकार  ने  दी  ?

 कृषि, ८  सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  अन्ना साहिब
 Q जै  महाराष्ट्र  और  एक  गुजरात  में  ।

 :

 )

 महाराष्ट्र  में  नये

 oe

 चीनी
 कारखाने

 तथा
 तु

 लाइसस  प्राप्ति के

 पत्र मिले  एक  मा  में  आद्यय-पत्र  जारी
 लिए

 1967

 भीर
 इक

 किया  गया

 aa  सिचाई ara

 3364.  श्री  रवि  राय
 क्या  रखा  तथा

 किस  मंत्री  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  घ  प  गांवों मे ंक  लगाने  से  सम्बन्धित  चौथी

 योजना  के
 का

 कारी  दल  ने
 पम्प  सेटों

 और  नलकूपों  जैसे  लघु

 कुछ  fet  की  और

 _

 के
 बारे  में

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 ः  सामुदायिक  विकास  त
 गा

 सहित  मंत्रालय  में  रा
 क

 श्री लाद

 )
 नी

 हों

 ्

 जहां
 तक

 ख
 क  सामुदायिक विकास सहकारिता

 warts
 मग

 धत

 पूछी  ई
 जानकारी

 री  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 q  सिंचाई  सम्बन्धी  चौथी  योजना  के  कार्यकारी  दल  ने  सघन  तथा  अधिक  उत्

 पी  के  लिए  छोटी  सिंचाई  संसाधनों  का  विकास  करने  पर  जोर  दिया  है  और

 की  है  f
 "gait  नलकूपों  सेटों  आदि  जिनसे  सिचाई  की  अधिक  सुनिश्चित = ब्याहता

 सक  अधिक  प्राथमिकता  दी  जाये  तथा  सिंचाई  की  पूरक  व्यवस्था  करने  एवं  भूमि  में
 ही पानी न्य जाने  और  खारेपन  को  रोकने  के  लिए  सिंचाई  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्रों

 में

 थ  न-कार्य  को  प्रोत्साहन  देने  के  हेतु  स्पष्ट  नीति  सम्बन्धी  निदेश  दिये  जाएं  ।  नीचे  एक
 क्रिया  1  पा

 गया है  जिसमें  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  उपलब्धियों  को  ध्यान  में  रखकर  चौथी

 पंचवर्षीय
 योजना

 के
 |

 लिये
 इन

 कार्यों
 के

 सम्बन्ध  में  सिफारिशें  की  हैं  तथा
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 लिखित  उत्तर ड  1890
 द

 की

 ei  rt
 उपलब्धियां  दी  गई  _

 को
 चोथी  पंचवर्षीय तीसरी  फंबवर्षीस

 योजना में  उपलब्धि  घ  में  प्रत्याशित  योजना  का

 उपलब्धि  लक्ष्य
 rn

 6.36  609  10,00,000
 6,36,692

 oo
 1

 86,111  थ

 2.  छानने

 सहित  कारी

 3,75,000

 com

 34187

 ं
 सट

 डीजेल  2,  35,2 952.0

 ign

 040  6,00,000

 )  विद्युत  चालित  3,
 IGT  ललित  922,045

 645

 ss
 276

 12000
 50,000

 इस  कार्यकारी  दल  ने  इन  कार्यों  के  faa लिये  aa  के  ' करने  त तथा
 इनकी  कियास्विति  _

 में  भी  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  हैं  :

 (1)  लघु  सिचाई  योजनाए ंतैयार  करते  समय  चुनींदा  सुसंहत  तथा  समेकित

 जोर  दिया  जाये  ।

 2)  राज  सहायता  प्रायः  उन  छोटे  किसानों  को  ही  दी  जाये  जिनकी  icy N
 किसी  निर्धारित  स्तर  जो  क्षेत्रीय  आधार  पर  निर्धारित  किया  जा

 कम  mn

 :

 समस्त  गेर-सरकारी  निर्माण  कार्यों  के  लिये  भूमि  विकास  कृषि  र्नावित्त

 कृषि-उद्योग  केन्द्रीय  सहकारी  बैंक  तथा  वाणिज्यिक  बैंक
 जैसी

 संस्थाओं  के  माध्यम  से  धन  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  सरकारी  ऋण

 छोटे  किसानों  की  ही  दिये  जाएं  ।

 7

 व्तंमान  तकनीकी  व्यवस्था  का  इतना  विकास  किया  जाय  जिससे  वह  कुएं  खोद

 तथा  कुओं  को  गहरा  करने  के  संशोधित  कार्य  सुचारु  रूप  से  चला  सके  तथा  भूमि

 गत  जल  का  उपयोग  करने  की  योजना  के  लिये  तकनीकी  व्यवस्था  कर  सके  ।  इ

 संस्थाओं  में  अविलम्बनीय  आधार  पर  भूमिगत  जल  खोज  एकक  स्थापित  किए  जाएं

 कुएं  खोदने  के  कायें  में  स्वेच्छा  से  कायें  करने  के  लिये  सहकारी  संस्थाओं

 को  प्रोत्साहित  किया  जाये
 ।  इस  स्वेच्छा  से  कार्य  करने  में  कृषि-उद्योग  निगम

 भी

 हाथ बटा  सकते  हैं  ।  वाणिज्यिक बैंकों  को  इन  कार्यों  में  सहायता  देने  के  लि

 हमत  जाये  ।  वाणिज्यिक  बैंकों/जद्योगिक  विकास  बैंक  के  साथ  at  चत

 पुराना
 मत की  व्यवस्था  करके  निर्माता  फर्मों  द्वारा  भावी  एजेंसियों  को

 ं  स्थगित

 भुगतान की
 सुविधाओं  की  व्यवस्था  को  प्रोत्साहित  किया  जा  सकता

 है
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 Written  Answets  sy  Agtahayana  14, 1890  (Saka)
 द

 SUITS  अनाज  को  वसूली तथा  वितरण

 3365.  श्री  मि०  मूर्ति :  क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करें

 क्या
 यह

 सच  है
 कि

 राज्य  सरकारों  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  मंडियों  से

 खरीदने
 के  लिये  भारतीय  खाद्य  निगम  को  राज्य  सरकारों  से  अनुमति  प्राप्त  करनी प  ी

 है
 )

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  वितरण  के  मामले  में  खाद्य  निगम  को  कुछ  स्वायत्तता  प्राप्त

 है  और  के  लिये  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वह  राज्य  सरकार  के  निदेशों  का  पालन  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 कथित  सामुदायिक  विकास  तथा

 =

 मंत्रालय  में  wera

 a
 जी  हां  ।

 क

 खाद्यान्नों  का  वितरण

 cater

 caret  द्वारा  किया  जाता  है  |

 व्यवस्थ कुछ  राज्यों  भी  जहां  निगम  द्वारा  वितरण  की  जात  ग  यह  वितरण  राज्य  सरकारों

 के
 निदेशों

 के
 अधीन  किया  जाता  है

 ।

 )  गर  ही  नहीं  उठता  |

 अस्पृश्यता  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 a

 ca
 श्री  अदिचन  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने

 इ कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 क्या  देशी  में  अस्पृश्यता  की  प्रथा  की  fen

 का

 गाने  वाली  समिति  ने

 अपना  ८  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 )  यदि  तो  उस  प्रतिवेदन  में  क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  गई  हैं £2. 4

 उन  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किये हैं  ?
 ्

 कल्याण  विभाग  में  राज्यमंत्री  फूल रेणु  गुह  श्रीमान

 ्  )  एक  जिसमें  समिति  की  अन्तरिम  रिपोर्ट  की
 क ) : (क) हां मुख्य सिफा

 fea दी  गई

 हैं  ati
 पर  रखा  जाता है  ।  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०
 क

 9541  68]

 अस्पृश्यता  अधिनियम  के  संशोधन  सम्बन्धी  सिफारिशों  पर  अन्  रिपोर्ट

 Te  ने  के  बाद  ही  विचार  किया  जायेगा  ।

 यार्दी  कार्यकारी  दल  द्वारा  सेवाओं  में  प्रतिनिधित्व  के  प्रश्न  का  कुछ  और  पुनर्विलोकन

 किया  गया  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  मि  सुविधाओं
 को

 कुछ  आर  बढ़ाने  के  बारे  में  आदेश  जारी  किये  जा  चुके  हैं
 ।

 जहां  तक  मैट्रिक  उपरान्त  छात्रवृत्तियों  तथा  पिछड़ा  वर्ग
 कार्यक्रम  की

 बात  चतुर्थ  योजना

 तय्यार  करते
 संगम

 अन्तरिम  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  पर
 हयात गन

 जा  रहा
 है

 ।
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 ः  थ  :
 लिखित  उत्तर

 f  Tubewells  nn Private  Grow
 in  Gangennges

 sta

 Shri  P.  L.  Barupral :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricul

 ee

 picased  to

 (a)  the  scheme  to  instal  tubewells  for  minor  irrigation  under  the  grow  more
 food

 scheme

 idividuals in  the  agricultural  areas  of  Ganganagar  district  ;  and

 थ  (0)  the  way  in  which  the  Central  and  the  State  Governments  propose  ¢

 ion  for  giving  financial  aid  to  the  farmers  under  the  Scheme  ?
 थ

 णु  e  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  food,  Agriculture,  Co  Te  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  and  (b).  The  information  is  being
 coll  of  the  Sabha  on d  from  the  State  Government  and  will  be  placed  on  the  Tabl
 rece.

 Co-operative  Farms

 र pleased  to  stat
 Shei

 Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister
 re

 अवि
 _  Agri

 iculture  be

 (a).  the  number  of  co-operative  farms  at  the  end  of  1967  in  each ich  State,

 sep

 separately

 er,  1968 |)  the  number  of  new  co-operative  farms  set  up  this  year  by  the  end  of  Se

 in  1  State ;  and

 (c)  the  scheme  chalked  out  by  Government  to  give  incentives  to  co-operative
 taping}?

 The  Minister  of  State  in  the  stry  of  Food,  Agriculture,  Community  De

 ent  and  Co-operation  (Shri  M.  S.  Gurupadaswamy)  (a)  and  (b).  Two  statements

 id  on  the  Table  of  the  House  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2541/68.]

 (c)  Co-operative  farming  societies  are  to  be  organised  in  areas  having  a  conjunction  ्
 r favourable  circumstances  and  offering  potentials  for  the  growth  of  the  programme.  The  patte

 of  financial  assistance  to  co-operative  farming  societies  has  been  modified,  and  a  joint  farmin

 र society  is  now  entitled  to  the  maximum  assistance  of  Rs.28,000/-  and  a  collective  farming  society

 of  Rs.  39,100/-  This  includes  share  capital  contribution  of  Rs.  2,000/-,  loan-cum-subsidy
 Rs,  5,000/-  for  godown-cum-cattle  shed,  and  land  development  loan  at  the  rate  of  Rs  100/

 1,200/-  for per  acre  subject  to  the  maximum  of  Rs.  20,000/-  and  managerial  subsidy  of  Rs.

 oint  farming  society  and  land  development  loan  at  the  rate  of  Rs.  150/-  per  acre  subject  to

 ety ™  ximum  of  Rs.  30,000/-  and  managerial  subsidy  of  Rs.  2,100/-  for  a  collective  farming  so

 rt  and  medium-term  credit  is  expected  to  flow  from  the  central  co-operative  banks  and

 Le  of
 long- -term  Credit  from  the  land  development  banks,  From  1969-70  onwards  the  sche

 cooperative  farming  will  be  a  state  plan  scheme  and  cease  to  be  a  Centrally  sponsored  heures

 Purchase  of  Milk  Powder  by  Delhi  Milk  Scheme

 3369.  Sh Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Food  an ad  Agriculture  be

 pleased  to  a  |

 (a)  the  quantity of  milk  powder  purchased  by
 the  Delhi  Milk  Scheme in  a  year ;

 (b)  the  purpose  for  which  this  milk  powder is  purchased ;  and
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 ,  1968 | Written

 टा वदक काए (c)
 i

 rcentage  01  milk  ice  Wali  xed in  tn  milk  being  supplied  to
 (11८  |preple

 in

 Delhi  ? र

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  D  eve-

 log  nent  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Sinde) :  (a)  Delhi  Milk  Scheme  has  purch  sed

 3479.615  tonnes  of  spray-dried  skimmed  milk  powder  during  the  year  1968-69.

 (b)  The  skimmed  milk  powder  is  mainly  used  for  making  toned  and  double  toned
 ग  ere  is  a  demand  for  toned  milk  and  double  toned  milk  as  such.  But  over  and  ab  milk. these,

 ynsumer  demands,  DMS  has  to  make  up  for  the  shortage  in  milk  procurement  In  summer

 16  shortage  is  more  pronounced.  So,  by  reconstituting  milk  with  skimmed  milk  powd
 हँ IMS  maintains  its  regular  level  of  supply.

 ee

 rie
 percentage  of  skimmed  powder  in  various

 t  pes  of  milk
 क

 skimmed n  Ik  powder is  as  follows

 pre  milk
 1.98%

 approx
 Toned  M  4.6  %  approx
 Double  t  Ik

 an
 6.8  %  approx

 थ  व

 राजस्थान  में  चारे  की  कमी  की  स्थिति

 ce:
 क ी  कृपा  करेंगे  कि

 32517.0 0.0  झान
 fag :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री

 ककही
 यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  अकाल-ग्रस्त  क्षेत्रो

 He

 की  कमी  की  स्थिति का

 अध्ययन क
 के

 लिये  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  दल

 यदि  तो  वे  किन-किन  जिलों  में  गये

 उन्होंने  क्या  निष्कर्ष  निकाले  हैं

 क्या  उनकी  सिफारिशों  को  इस  बीच  क्रियान्वित

 ्  किया  गय

 या  और

 )
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 दि

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राजय

 अकिल

 अन्ना साहिब

 जी  हा  ।

 बाड़मेर  और  जोधपुर  जिले

 soe

 क इन  जिले  पर  भयंकर  सूखे  की  परिस्थितियों  का  प्रभाव  पड़ा  और  वहां

 की  अत्यधिक  कमी  थी  ।  चारागाहों  और  पानी  की  खोज  में  अनेक  पशु  पालकों  को  अपन ने ने  गांव

 gis  पड़े  ।  राजस्थान  सरकार  के  सहायता  विभाग  ने  इन  जिलों  में  पशुओं  के  सं  रक्षण  योजनाएं

 तय  जिनमें  चारे  की  अधिप्राप्ति  और  सप्लाई  की  व्यवस्था  व  पशुओं  स्तर  का

 प्रबन्ध

 दल  के  द्वारा की  गई  सिफारिशों पर  केन्द्रीय  व  राज्य  सरकार रकार  द्वारा  निम्नलिखित

 कदम  उठाये  गये
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 a

 14

 cn

 1890
 oe

 .  लिखित  उत्तर

 अत्यावश्यक पण्य  अधिनियम  1955  के  राजस्थान  सरक
 को  चारे की

 व  लाने  लेजाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  अधिकार  प्रदान  किये  गये  हैं  ।

 9.  स्थानान्तरित  पशुओं  को  चारा  सप्लाई  करने  के  लिये  राजस्थान
 roe

 क
 wr e से  मध्य  उत्तर  प्रदेश  से  भी  चारा  प्राप्त  करने  का  प्रबन्ध  किया

 लिये  जनस्थान  सरकार  ने  चारे  के  200  भण्डार  स्थापित  किये  हैं  ।
 ae

 द  निम्नलिखित  राज्यों  ने  राजस्थान  के  पशुओं  को  चरने  की
 सुविधाएं  देना

 स्वीकार

 कर लि  mn  a

 a  मध्य  प्रदेश  1,00,000  पशु
 थ

 थ
 उत्तर  प्रदेश  60,000  पशु

 पजाब  10,000  पशु

 राजस्थान
 पशु  शिविर  स्थापित  करने  तथा  पशुओं

 के  पाल  पोषण के  लिये

 लिये  स्वयंसेवी  संस्थाओं  को  उत्साहित  कर  रही  है  ।  स्वयंसेवी  संस्थाओ ं|  चारे  के

 परिवहन  ह  प  क  ि

 राजस्थान  सरकार  ने  घास  काटने  के  पशुओं  के  चरने  के  लिये  जे

 का  न  कर  दिया है  ।
 ती

 fad

 a

 राज्य  सरकार  द्वारा  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  में  मवेशी  प्रजननकारियों  को  चार  खरीदने के

 रुपये  से  500  रुपये  तक  का  तकावी  ऋण  दिया  जा  रहा  है  ।

 रेलवे  राजस्थान  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिये  प्राथमिकता के

 चारार्पा  वहन  कर  रहा  है  और  इसके  लिये  रियायती  भाड़ा  दरें  भी  लागू  कर  दी है ंन

 पर

 इन  क्षेत्रों  से  कमजोर  पशुओं  के  देश  के  किसी भी  दूसरे  कोने  में
 परि

 रेल  मंत्र  यने  भाड़ा  दरों  में  20  प्रतिशत  रियायत  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 _

 लिये

 2  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकारों  से  प्रार्थी  है

 far न्  पने  राज्यों  से  चारा  खरीदने  और  प्राप्त  करने  के  कार्य  में  राजस्थान  सरकार

 ः

 आवश्यक

 सुविधाएं
 प्रदान  करें  ।

 10.  राजस्थान  सरकार  ने  पीने  के  पानी  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये

 करत
 क

 परमार्थ  नलकूप  लगाकर  तथा  दूर  बसे  गांवों  को  टैंकरों  द्वारा  पानी  सम् भरण

 as

 के  उचित  कदम उठाये
 राजस्थान  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  सहायता

 oy
 करने  "  लिये  क सरकार  द्वारा

 दया  गया  है  ।  ्
 क

 केन्द्रीय  paar  i परिषद  को  2,75,000  रुपये  का
 अनुदान  दिय

 12  चि  कत  पशु-विकास  क्षत्र  के  fat  एक  एक  ट्रैक्टर  के
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 (Saka)

 बीजों  की  उपदानिक  सप्लाई  तथा  नलकूपों  के  प्रयोजन  के  लिये  भारत  सरकार
 ने  11.5  लाख

 रुपये  स्वीकृत किये  हैं  ।

 )  mea  ही  नहीं  होता
 ॥

 de  से
 असा

 खाद्य तथा  कृषि  म्

 lai  ताने की चका गरोला

 बर

 गर  नका  प्रक्षेत्र
 ं

 करने  के  लिये (  )  कया  उत्त
 रश

 कोई  निर्णय  दि  वि  छ्

 ब
 क्या  उसके  लिये  कोई  अन्तर्राज्यीय  अभिकरण  तकनीकी  या

 या जित सथ  pl

 देगा

 और

 ्  यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्या  है

 सामुदायिक  विकास  त  सहकार  मंत्रालय
 में  राज्यमंत्री  अन्ना साहिब

 क  उ  तर  प्रदेश  में  पन्त  नगर  के  पास केन्द्र सरकार  द्वारा  बड़ा  बीज  फार्म  स्थापित  करने

 का  कोई  es

 द

 र  प्रदान  ही  नहीं

 आधा  जि ९ देने  वाले  बीज

 श्री  रा०  क०  सिह :
 थ

 श्री  बाल्मीकि  चौधरी :
 ः

 गया

 जाह  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा a  किः

 हत  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  कृषि  आ थिक  अत सं घान  केन्द्र  ने अधिक  उपज  देने  वाले

 बीजों  किस्मों  के  परिणामों  का  मुल्यांकन  किया

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  से  क्या  परिणाम  निकले  और

 उस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 क

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  rete

 f
 से

 क़ृषि-आर्थिक  अनुसंधान  दिल्‍ली  द्वारा  1966-67  की

 अलीगढ़  तथा  करनाल  जिलों  के  कुछ  चुने  हुये  ग्रामों  में  और  1967-68  से  करनाल

 सहा  पुर  जिलों  में  बीजों  की  विशिष्ट  किस्मों  के  बारे  में  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के

 क्रम  की  क्रियान्विति  के  कुछ  पहलुओं  का  मुल्यांकन  गया  है  ।  इन  अध्ययनों

 esas आवृत्त
 जिलों  में  मैक्सिकन  गेहूं  तथा  संकर  बाजरा  तथा  करनाल  (
 1967)  में  टी०  धान  का  प्रदर्शन  कुल  मिलाकर उ

 खरीफ  1966)  और र  हा

 उत् साहव धंक
 थ
 था |  परन्तु

 अलीगढ़
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 क  वि

 |  1968
 a en  oo

 एन  प्रदान
 (
 खरीफ  1966

 थ  6)  में  संकर  मकका  तथा  अमृतसर
 1967)  में

 निर्धारित  सर
 र  का  नहीं  था  ।  अधिक  उपज  देने  वाली

 किस्मों
 के  बीजों  के

 प्र  न  को  लगातार

 ली  नई  किस्मों के
 ध्यान  में  रखा  जा  रहा  है

 और
 विभिन्न  क्षेत्रों  के  अनुकूल  अधिक  उपज  देने

 वा

 विकार  त
 तथा  प्रसार  के  लिये  निरन्तर  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं

 |
 ्

 दिल्‍ली  में  नये  टेलीफोन  लगाने  में  विलम्ब

 क
 73.  थी  रा०  न  सिह  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  किए

 (% tara a
 क्या  ag  सच  है

 कि
 तारों  तथा  अन्य  उपकरणों  की  कमी

 होने  रण  दिल्‍ली में  नये

 के  ace  Gna
 लगाने

 और  देल

 को
 एक

 स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर

 लगाने

 में
 बह

 =
 >

 )  यदि  तो  इस  कार्य  में  विलम्ब  न  होने  देने  के  लिये  क्या  काय वाह
 की

 जा

 a
 संसद्-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमंत्री  द्  कु

 ०
 :  (  )  जी

 ज

 बाग
 जेसे  कुछ  एक्सचेंज  क्षेत्रों में  नये  टेलीफोन  कनेक्शन

 देने  और  टेलीफोनों
 को

 बदलने
 मे

 केवल  युग्म ों  की  कमी  के  कारण  जबकि  तीस  हजारी  और  दिल्‍ली  कट  जैसे  कुछ  अन्य

 मेर  कमर  की  कहा  के  wg  गये  करर  रहियेगा  पप  सर  अक  सा  य  2

 से  इन  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  स्थानान्तरित  नहीं  किये  जा  सकते  ।  तथापि  कनाट  प्लेस  तथा

 दिल्‍ली  गेट  जैसे  कुछ  क्षेत्रों  में  मंजूरशुदा  नये  कनेक्शन  देने  अथवा  टेलीफोनों  को  स्थानान्तरित

 में  किसी  खास  देरी  की  सूचना  नहीं  मिली
 ।

 कमी को  दूर  करने की  दृष्टि  से  उपलब्ध  साधनों  के  अनुसार  अतिरिक्त  एक्सचेंज

 क्षमता की  व्यवस्था  करने  तथा  और  अधिक केबल  बिछाने  के  लिये  लगातार  प्रयत्न  किये  जा

 1969  तक  बदरपुर  और  कैट  एक्सचेंजों

 विस्तार  किये  जाने  का  प्रस्ताव है  ।  तीस  हजारी  एक्सचेंज  क्षेत्र को  कुछ  राहत देने  के  लिये  द्रव
 ;

 1969  में  दिल्‍ली  गेट  एक्सचेंज  की  कुछ  क्षमता  के  वहां  स्थानान्तरण  का  प्रस्ताव  जोर  बाग

 एक्सचेंज  क्षेत्र  में  अतिरिक्त केबल  बिछाये  जा  रहे  हैं  और  आशा  है  कि  इससे
 1969  तक

 की  कमी  बहुत  हद  तक  दूर  हो  जायेगी  ।  चाणक्यपुरी  और  ओखला
 में

 नये
 एक्सचेंज

 त  किये जा  रहे  हैं  ।
 1969

 में  राजपथ
 और  दिल्‍ली

 गेट  के  एक्सचेंजों  में  2700 और
 लाइनों  का  विस्तार  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पद

 थ  अन्नपूर्णा  नई  दिल्ली
 ह

 3374  ait  ao  go  सिह
 क्या  खाद्य  तथा  क़षि

 भी  qe  जताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अन्नपूर्णा  जिसे  हाल  ही  में  बन्द  कर  दिया  गया
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 tea

 भूतपूर्व  eke
 े  अपने  तिनी  स  er  आर

 कर  दि  है

 af  तो  क्या  सरकार  ने  उन्हें  वित्तीय  सहायता  देने  रेस्तरां  के  लिये  उचित

 किराये

 ear  at  को  सो  शरीक  फो  और

 |
 यदि  तो  प्रस्तावित  सहायता  का  ब्योरा  कया  है  ?

 क

 ,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (  aft  अन्ना साहिब

 न्गा )  :  भूतपूर्व  अन्नपूर्णा

 र

 के  क

 कग  सूचना  नहीं  है

 _

 चलाने  के  बारे  में

 (7)  प्रदान
 ही  आ

 coat

 बिहार  में

 द

 द्
 ्

 3375
 श्री

 सीताराम  केसरी  ना  Fo  सिंधी :

 बकी  नन्दन  पाटोदिया :  मृत्युंजय  प्रसाद
 :

 थ
 रा०  रा०  fag  देव

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 (#)  t  बिहार  स्थित  चीनी  मिलों  को  वहां  से  core

 पों  थ

 स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  है

 दि  at,  तो  किन  राज्य  में  और  इस  निर्णय  के  क्या  कारण
 oe

 क्या  इससे  बिहार  की  पथ-व्यवस्था  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन

 fend)
 तथा  (  बिहार  के  तीन  चीनी  जिनमें  एक  डालमिया

 ararartga all

 शाहा बैन का
 ae

 eis  जिला  गया  और  तीसरा  सीवान  Fo  जिला
 सारन

 में

 1)  मैसुर  (2)  आसान  प्रदेश/मैसूर  और  (3)  गोवा  में
 ह

 कक  an  ह  जाने  के  लिये  लाइसेंस  देने  हेतु  आवेदन-पत्र  दिया  है  ।  प्रस्तावित  स्थान  परिवर्तन

 faa  गन्ने  की  अपर्याप्त  सप्लाई  और  क्षेत्र  में  अपेक्षित  मात्रा  में  गन्ना  उत्पन्न  करने  असमर्थता

 कारण  बताया  जाता  है  ।

 बिहार  सरकार  डालमियानगर  और  वारसलिगंज  के  चीनी  कारखाने  को  हटा  त  के
 नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  सीवान  क े०  के  चीनी  कारखाने  के  3

 पत्र
 के लिये

 कतिपय
 Tat _

 के  साथ  सिफारिश  की  है  ।
 राज्य  सरकार

 ने  आगे  यह  भी  सुचित  किया

 है  कि  यह  का  ति  68-69 अ  1969-70  में =  स्थान  पर
 ही  चलता  रहेगा  ।  स्थानीय  गल हाल  स्थगित  माना  जाना  चा

 ग
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 A Assistance  to  Jammu  and  Kashmir  for  Improv  ing  B
 1: Mees  of  Goats  a

 and  Sheep

 3376.  Shri  Kushak  Bakula  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  pleased
 o  state  the  amount  of  assistance  given  to  the  State  of  Jammu  and  Kashmir  for  in  ing  the

 ed  of  long  haired  goats  and  sheep  with  a  view  to  promote  export  of  wool  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Gbamwsiey  Deve-

 10]  nent  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  The  required  informatic  is  being

 lected  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as  possible.

 Minor  Irrigation  in  Ladakh

 3377.  Shri  Kushak  Bakula  :  pleased Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 >  state  the  nature  of  assistance  extended  so  far  by  the  Government  of  India  for  the  struction

 water  channels  in  the  remote  hilly  tracts  of  Jammu  and  Kashmir  State  with  a  vi  w  to  deve-

 minor  irrigation  works  in  Ladakh  District  of  the  said  State  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  According  to  the  existing  proce-
 dure,  Central  assistance  to  the  State  Governments  is  giveh  under  broad  heads  of  developm  at
 e.g.,  ‘Agricultural  ‘Minor  etc.  and  not  scheme-wise.  With  effes  rom
 -4-1967,  the  State  Governments  are  eligible  for  60%  loan  and  15%  grant  for  ‘Minor  |  gation’

 gramme,  subject  to  the  annual  overall  outlay  approved,  The  assistance  for  constr  tion  of

 p  ater  channels  in  so  far  as  these  form  a  part  of  the  minor  irrigation  schemes  is  included  inder
 broad  head  ‘Minor  Irrigation’  for  which  Central  assistance  is  released  for  the  State

 as sa
 whole  and  not  separately  for  a  particular  district  of  State.

 द
 | अ  and  ष्ा  Offices  in  Ladakh

 Shri  Kushak  Bakula:  Will  the  Minister  of
 Communications  be  pleased  to

 siatet

 द

 the  number  of  post  offices  and  telegraph  offices  in  Ladakl  District  of  Jammu  and

 Kas  i  tate:  and  क  थ

 the  details  of  the  scheme  to  provide  additional  post  offices  a  ind  telegraph  offices

 aa

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary  Af  airs  and  Com-

 znications  (Shri  | हिस  Gujral):  (a)  Post
 ्

 Post  Offices  having  telegraph  ह
 b)  During  1968-69  new  post  offices  at  Baroo  and  Indo-Tibetan  Border  Police  Post  are

 we
 be  established.  There  is  no  proposal  to  extend  telegraph  facility

 ग any
 new  station.

 ि  als  for  expansion  of  Post  and  Telegraph  facilities  during  the  Fourth

 be  finalised.  aie

 are

 *
 भारत  में  अन्यों  की  सहायता

 3379,  श्रीमती इला  पाल चौधरी :  क्या  संभाल-कल्याण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : रार

 कया  भारत  सरकार  की  ध्यान  दिनांक  3  1968  को  कलकत्ता  प्रकाशित
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 अमृत  बाजार  शव
 तका

 में  चो  इस  दस  tara
 ली  ;

 wa TIMI
 ~A (xetfea’

 में  ए  क  छाता  कारखाने  @)  a

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  का  विचार  कारखाने  का  ब्योरा  प्राप्त  व
 ने  का  है

 तथा  अन्धे  किस  प्रकार  काम  करते  हैं  इसका  पता  लगाने  का  है  जिससे  भा  रत  में  अन्यों की

 सहा  1  की  जा  सके
 ?  क

 समाज-कल्याण विभाग  में  राज्यमंत्री  ०
 - (siteret . it) rerorrss  bat 9 >  (9)  rf

 @,

 श्लीमान
 र

 दिल्‍ली  स्थित  इथोपियन

 पाव  के  मार

 के  माध्य

 आवश्यक  ब्योरे रे  के  लिये  निवेदन  किया  गया  है  ।

 क्

 खनिकों  के  लिये  पुनर्वास

 मक 3380,  भर भ्रान्ति  इला  पाल चौ धरों
 कया  श्रम  तथा  पुन

 fa

 मंत्री यह
 बताने

 की  कपा

 करेंगे  कि  :  क

 भारत  में
 अ

 खनिकों  के  लिये  कितन ेआ और
 किन-किन  स्थानों  पर

 पुनर्वास  केन्द्र

 खोले गये  हैं

 खनको  नाभ  के  faz  केन्द्रों  द्वारा  किन-कि  प्रस्थान  की

 गई

 करो  द्वारा  अमानत  कान  खनिकों  को  लाभ  पहला  सार
 इ

 भविष्य  में  कितने  और  किन-किन  स्थानों  पर  ऐसे  केन्द्र  स्थायी  किये  जाने  की

 सम्भावना
 ad

 स  तथा  पुनर्वास  मंत्री
 :

 अटक  खान  श्रमिक  कल्याण नि  अ तगत

 = wer i  तीसरी  नामक  स्थान  पर  एक  पुनर्वास  केन्द्र  विद्यमान  है  ।  कोयला  खान  श्रमिक
 ह

 कल्याण

 रति

 के  अंतगर्त  अभी  तक  कोई  स्वतंत्र  पुनर्वास  केन्द्र  नहीं  खोला  गया  है  ।  परन्तु  धनबाद

 द
 और

 नसोल  के  केन्द्रीय  अस्पतालों  से  संलग्न  दो  छोटे  पुनर्वास  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  हैं  ।
 क

 तीसरी  के  केन्द्र  में  सिलाई  और  टोकरी  बनाने  की  सुविधाएं  प्राप्त  हैं  ।  धनबाद
 ः

 और

 .
 नसोस  के  केन्द्रीय  अस्पतालों  से  सलंग्न  केन्द्रों  में  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाएं  जै

 से
 सक्रिय

 इन्फ्रारेड  और  अल्ट्रावायलेट  इलेक्ट्रिकल  सिटम्युलेशन  पेराफीन  तथा

 रेडियम  हीट  बाय  एवं  ऑक्युपेशनल  थेरेपी  प्राप्त  हैं  ।

 (7)  तीसरी  के  केन्द्र  में  लगभग  48  खनिक  तथा  दोनों  केन्द्रीय  अस्पतालो ंसे  a
 कल

 केन्द्रों

 गर्ग  8,000  रोगी  प्रतिवर्ष  लाभ  प्राप्त  करते  हैं  ।  ्

 1)  तीन  पुनर्वास  केन्द्र  एक  बिहार  में  तितरी  नामक स्थान  पर पर  दूसरा  पश्चिम  बंगाल  मैं

 सिधाबारी  ना  स्थान  पर  और  तीर  प्रदेश  में  छिन्दवाड़ा  नामक  स्थान  पर  स्थापित

 किये
 जाने  का  प्रस्ताव  है
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 5  1968...
 लिखित  उत्तर धी

 a  [

 in
 Shri  Valmiki  Chaudhary:
 Shri  Ramavatar  Shastri:

 1  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be
 pleased  to

 state

 the  number  of  times  the  prices  of  Vanaspati  Gh  vave  been  enhanced  during  the

 et  ree  months,  the  extent  of  increase  and  the  reasons  therefor

 (b)  whether  there  is  shortage  of  Vanaspati  Ghee  in  the  marl

 reasons
 for  sellng  Vanaspati  Ghee  on  ration  cards ;

 an  aa

 and  if  not,  the

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  only  Rath,  Panghat  or  Vanaspati  No.  1  is  2  lable  in

 market  at  present  and  Dalda  is  not  available  there  and  if  so,  the  reasons  therefor  id

 g  three (d)  the  percentage  of increase  in  the  present  prices  as  against  the  prices  prev.  sili

 onths  earlier  ?
 क

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community  D  eve-
 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde) :  (a)  A  seatement  showing

 umber  of  times  the  prices  of  Vanaspati  have  been  revised  during  the  last  threc  months in

 nore  zones,  and  the  extent  of increase  or  decrease,  as  the  case  may  be,  made  at  each  rev  ‘sion
 द aid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed in  Library.  See  No.  LT-2542/68]

 (b)  and  (c).  There is  no  shortage  of  Vanaspati  in  Delhi.  The  sale  of  Vanaspati  on  rat
 fn

 s,  introduced  by  the  Delhi  Administration  in  August,  1968  when  some  shortage  was

 ienced,  is  being  continued  for  the  present,  but  ona  liberalised  scale,  as  a  prec  tionary
 measure.

 (a)  The  present  prices  in  the  North,  South,  East  and  West  Zones  are  higher  than  the

 prices  preva  ing  three  months  earlier,  by  19.8%,  28.
 2%,

 18.6%  and  25.7%  respe  tively.

 उर्वरक  बाजार  में  विरोधाभासी  स्थिति
 ्

 3382.  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री

 करेंगे  किः
 का

 _

 |  क्या  यह  सच  है  कि  इस  समय  उबरने  बाजार  में  लगभग  विरोधी  सी  स्थिति  है

 शी  उत्पाद जबकि
 पान  उवेरक  नः  मिलने  की  शिकायत  कर  रहे  हैं  और  उर्वरक  कम्पनियों

 कि  eb
 करता  हो

 रही  दि
 थ

 क्या यह  भी  सच  है  कि  पिछले  दो  महीनों  में  कुछ  उं  म्पनियों  को  अपने

 अक्
 त  में  कमी  अथवा  इसे  बन्द  करने  पर  मजबूर  होना  पड़ा  क्योंकि  उनका  Te  बिक  नहीं

 रहा थ

 या  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों

 डग

 के  आयात  के  बारे  में  अपनाई

 सरकार  पर  लगा अनिश्चित  नीति  के  उ

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 लि
 ‘itten

 December

 7

 hs

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 ज  सरकार  को  ऐसी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  कि  किसानों को  पर

 पल  जल  क  जोग  जिन्होंने  अपनी  उन्नति  और  विपणन  के  प्रयासों
 क

 पली  प्रकार  से  आयोजित  किया  हुआ  के  भंडारों  का  संचयन  नहीं  हो  रहा  है
 ।

 प्रायः  यह  विपक्ष

 ज्ञान  की  कमी  और  व्यापार  में  अधिकतम  लाभ  उठाने  की  इच्छा  का  ही  परिणाम  है  कि  कु

 के  भंडारों  का  संचयन  हो  रहा  है  ।

 यह  सत्य  है  कि  अपने  अक्षम्य  उन्नति  और  विपणन  प्रयासों के  फल स्व

 उत्पाद  बेचने  की  असमर्थता  के  कारण  कई  फास्फेट  कारखानों  को  अपना  बन्द

 पड़ा  I
 ्

 कुछ  सुपरफास्फेट  उत्पादकों  ने  डाई-अमोनियम  फास्फेट  के  आयात  के  शिकायत

 ane  aye  अत्यन्त )  सरकार  ने  डाई-अमोनियम  फास्फेट  के  आयात  का  काय
 क्रम

 दुरू  में
 ह

 जन  किया  है  और  सुपर  फास्फेट  के  देसी

 विपणन  द्धान्तों का अनुसरण का  अनुसरण  करें  |  किप

 ह  कि  वे  उन्ततिक्यील

 राज्यों को  खाद्यान्नों  को

 3383.  श्री  इन्द्रजीत  गीत  ~

 श्री  ऋण  Fo  राज ू:

 कया  खाद्य  तथा
 ata  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  we

 "1968  से  राज्यों  को  अनाज  की  सप्लाई  में  कमी  कर  दी  गई

 (a  )  यदि  at,  तो  इसके  कया  कारण  और

 सप्लाई  में  इस  कटौती  को  कब  बहाल  किया  जायेगा
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री (

 )  विभिन्‍न  राज्यों  को  केन्द्रीय  पुल  से  खाद्यान्नों
 का

 और  आवंटन  प्रत्य  भिन्न

 प्रत्येक  राज्य fut  होता  है  और  यह  आवंटन  प्रत्येक  महीने  में  केन्द्र  के  पास  कूल  उपलब्ध

 की
 सूरतों

 के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  अगस्त  68  से  केन्द्रीय

 पूल  से
 राज्यों

 के  आवंटन  में  सामान्य कठौती  हुई  है  |
 =

 तथा  cet  ही  नहीं  उठते  ।

 किसानों  को  sa रक
 की

 सप्लाई (229 4,  श्री  हिम्मत सिह का :
 ्

 श्री  सु०  कु०  कापड़िया :

 थी  नाथ्राम  अहिरवार
 क्या  खा  mt  कमी

 सगी व  ई
 दिल्‍ली  a  केन्द्रीय  तथा  राज्यों  के  कृषि  अधिकारियों
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 14  1890
 लिखित

 उत्तर

 किसानों  को  रबी  की
 द t

 अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका नद  केलिए

 सत
 सप्लाई  करने  हेतु  किए  जाने  वाले

 यदि  तो  इन  प्रबन्धों  का  ब्योरा  कया
 ही

 ग
 पत  तत  बर  पलव  लेव  हो

 का कित  ना-कितना  उवंरक  दिया  और

 उक्त  फसल  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  अजर  क

 उप लब  होगा ?

 कर

 उर्वरक

 /  कुषि, ू ड  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  नय में  ज्यमन्त्री  अन्ना साहिब

 fara  (*)  अक्तूबर  1968  में  उवेरक  वितरण  के  विषय में  केन्द्रीय  तथा  राज्य
 सरकारों

 के  अधिकारियों  के  बीच  नई  दिल्‍ली  में  कोई  बैठक  नहीं  ह
 =

 प्रदन  ही  नहीं  होता
 ।

 अपेक्षित  जानकारी  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  स
 न-पटल  पर

 रखा  जाता  है
 ।

 [  पुस्त  तक

 में  रटाया

 बोसे  पा  es
 2543/68]

 (aq  अवेधित  जानकारों  satire  करने  वाला

 ि

 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  zo  2

 यदਂ

 रखा  जाता  है  ।

 कि
 पश्चिमी  बंगाल  को  खाद्यान्नों  की

 3385.  aitinfa  कया  खाद्य  तथा  कुकी मंत्री  यह बताने
 की कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  से  1967  और  जनवरी  से  19
 958

 एन

 प्रतिमास  कितने

 टन  अनाज
 चावल  तथा  गेहूं  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  परि

 रि

 ए ला

 किया

 1968 के  पहले  नौ  महीनों  में  सामान्य  व्यापार  तरीकों  से  परिचित

 ब

 को

 नेपाल  से  आयातित  कितना  चावल  सप्लाई  किया  गया  ?

 व  शचि, श क देलिनन
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  सत

 दशमी  बंगाल  को

 जनवरी रे उगा घण्

 से  1967 :  और
 an

 1968

 की  अवधियों
 ae  es  आवंटनों  के  प्रति  अधिशेष

 राज्य  से  राज्य के
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 आधार  पर  अनाजों  की  सप्लाई  या  भेजी  गई  मात्रा  इस  प्रकार  है
 ्  क

 मात्रा  हजार  मीटरी
 टन

 10!
 1967  व नन  अ

 थ  थ  |
 महीना  चावल  अन्य  ताव  ल  कुल

 अना
 =

 जनवरी  13.1  53.1  0.2  6.4  चि  73.9  IC  115.6

 फरवरी  17  1.1  83.9  8.9
 82.7

 67.6
 71

 114.  10.8  93.3  13

 अप्रैल  0  3.9  12.8  101.6  14  128.5

 5.4  128.8  6.7

 जन  9.4  oH  4.  (  14.8  109.6  10.9

 7.0  94.5  7.8  109.3  18.4  103.2  13.8

 14.5  100.1  6.1  {20.7  3.3  150.3  1,7

 8.8  पे  Ad a
 5.8  107.  ै  24.5  129  —  153.9

 121.2  716.1  24.5  861.8  195.6
 948.3

 =

 1233.5

 लगभग  40,000  मीटरी  टन  ।

 परिचय  बंगाल  में  नलकूपों  का  लगाया  जाना  क्

 ड
 श्री  ज्योतिमंय  बसु :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  य

 बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 oe
 म  बंगाल  में  सिंचाई  प्रयोजन  हेतु  अब  तक  कितने

 स  सम्बन्ध  में  कुल  कितनी  धन-राशि  व्यय  की  गई  सि

 इनसे  सिचाई  की  कितनी  क्षमता  स्थापित  हुई  है

 (  नसे  कुल  कितने  एकड़  भूमि  को  लाभ  हुआ

 (  ह  कं  तने  नलकूप  कार्य  करने  की  स्थिति  में
 हैं

 3
 f caJee
 कित  ने  वास्तव  में  काम  कर  रहें

 और

 स  समय  उनमें  से  कितने
 नलकूप

 शराब हैं
 ?

 ee दमण  दी
 श्री  अन्ना साहिब साबिर  निशाल  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री (

 :
 1543  राजकीय  नलकूप  ।
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 5  19  लिखित  उत्तर

 yf  0.0  रु  at  1967-68  तक  व्यय

 1,63,

 1

 दि
 1

 92

 हि

 योग्य  है

 नीक

 58
 वास्तव  में  काम  कर  रहे  हैं

 ।

 गाल  में  सिचाई  के  लिये  उथले  नल

 na
 जाना

 ज्योतिमंय बसु  :  क्या  खाद्य ल  ग बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 का  निर्णय
 a

 परिचित  बंगाल  सरकार  ने  सिंचाई  प्रयोजनों  हेतु  उथले  नलकूप
 ल

 किया

 क्या  उथले  नलकूप  लगाने  का  निर्णय  करने  से  पूर्वे  राज्य  ने  भारत के

 सर्वेक्षण
 विभाग  के  विशेषज्ञों  से  परामर्श  किया  यदि  नहीं  तो  इसके  क

 करत  है पश्चिम  बंगाल  में  अब  तक  कितने  उथले  नलकूप  लगाये  गये

 )
 राज्य के  प्रत्येक  जिले  में  लगाये गये  नलकपों  की  संख्या  कितनी

 इससे  जिला-वार  कितने  एकड़  भूमि  में  सिचाई  हुई

 es

 कितने  उथले  नलकूप  काम  करने  की  स्थिति  में  हैं

 ि

 काम  कर

 इस  समय  कितने  नल  खराब  पड़े  हैं
 ?

 विल

 नर

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  |  अन्ना साहिब

 काजी  थ

 कि

 प्रारम्भिक  में  नहीं  ।  तुतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  समय  से  परिचय
 बंग

 a  म  गहरे  नलकूपों  की  योजना  को  लघु  सिंचाई  की  योजनाओं  रूप  में  शुरू  किया  जा  रहा  ह
 ।

 क्योंकि  प्रत्येक  जिले  में  ऐसे  नलकूपों  की  संख्या  बहुत  कम  होने  की  आदा  अतः  राज्य  सर

 यह  आवश्यक  नहीं  समझा  कि  उस  अवस्था  में  भारत  के  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  के  विशेषज्ञों  से  परा

 किया  जाये  ।  परन्तु  राज्य  में  व्यापकरूप  से  कम  गहरे  नलकूप  लगाने  के  लिये  राज्य  सरकार

 ः  हुये  अनुवर्ती  निर्णयों  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  भारत  के  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  के  साथ
 me

 ret  कियां
 गया

 में  ऐसे  चार  हजार  तीन  ८  ए  नकलों के  लगाये  जाने  की

 सूचना  प्राप्त हुई  है
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 जिला-वार  ब्योरा  नीचे  दिया है
 :

 नादिया  845  संख्या

 24  मै बांकुरा

 पश्चिम  दिनाजपुर  376  गी

 84  ै
 कूच  बिहार

 मुशिदाबाद  350  ”

 मिदनापुर  128  प

 बीरभूम  342  1.0

 जई वद वान  1246  पपी

 चौबीस  परगना  649  गी

 10  माल्दा  149  ”

 11  हुगली  154  ै

 12  हावड़ा  31  ”

 13  जलपाइगुड़ी

 14  दारजिलिंग

 15  पुरूलिया
 ee

 कु  4378

 लाभान्वित  क्षेत्र  का  जिला-वार  ब्योरा  निम्न  प्रकार  है  :

 नादिया  3,173  एकड़
 Zs  0

 THT
 1.0

 1,553  जै
 137  पी

 4  and  a  1,426  ग

 1,276  ”

 3,415  ”

 2,440  ग

 2,079  ग
 504

 ee  माल्दा बलकवलननवर्
 ग

 हुगली  2,310  मै
 12  310  ग
 13  जलपाईगुड़ी
 14,  दारजिलिंग

 15.  पुरूलिया
 ae

 कु  18,653
 pe
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 ह  ee

 कम
 गहरे  नलकूप  ठीक  स्थिति  में  हैं  और  तीन  हजार

 दो  at
 कॉ

 (a)

 चार  हार
 चव्वन  (4 (4,054)

 कर  रहे  हैं  । 421)  वास्तविक रूप  से  काय क  ह

 क
 पीन

 सौ
 चौबीस  (324)  कम  गहरे  नाक

 खराब  पढ़े
 हैं  .।

 Pastures  under  Central  Government

 3388.  Shri  Nageshwar  Dwivedi:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricalture  be

 pleased  to  stat

 e  located, places  where  pastures  under  the  Control  and  Central  Governm
 thea  (a) the | as of eact f  each  one  of  them  and  the  details  of  facilities  regarding  graving  by  cat  le  provided
 th  nd

 (b)  the  number  of  news  pastures  being  provided  in  the  Fourth  Five
 Yes

 ar
 Plar nat the

 Central  level,  the  proposed  locations  thereof  and  the  proposed  area  of  each  one  em?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Comm
 unity

 Deve-

 lop  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  There  are  pastures  under

 the  c  ol  of  the  Centra!  Government

 >)  There  is  no  proposal  to  set  up  new  pastures  at  the  Central  level

 परिचय  बंगाल  में  तालाबन्दी  तथा  मिलों  का  बन्द

 द

 3
 389.  श्री  ज्योतिर्मय  ag  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बता  े

 की  कृपा
 करेंगे  कि

 )  21  1967  से  5  1968  तक  पश्चिम  बंगा  में

 तालाब  तथा  मिलों  के  बन्द  होने  की  कितनी  घटनाएं  घटी  हैं

 तालाबन्दी  तथा  मिलों  के  बन्द  होने  से  कितने  कारखानों

 पड़ा  थ  sai

 पर

 ह
 के कोंचा  रियों की अभी  तक  कौन-कौन  कारखाने  बन्द  पड़े  हैं  और  इन

 1.0 1.0  तनी है  और

 ने  के  कर्मचारियों अब  तक  बन्द  पड़े  बड़  कारखानों  के  नाम  क्या
 हैं  भ

 की  कितनी-कितनी  है  ?

 c rr श्रम
 तथा  पुनर्वास  मंत्री

 :  से  (

 जाता  तकालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०टी
 FAA ि

 पर  रखा

 ज
 ह

 cks
 |  Agricultural  Develop

 a |
 t 3390.  Sh  niki  Choudhari  Wil  M  r  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 have  received  any  suggestion  to  set  up  Agricultural (a}  whether  Government
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 of
 Community  Development  Block

 Development
 Blocks  in

 nd
 isequ'  on

 the  failure  of

 Community  Development  Blocks  in  the  fiel  Us  agl  1cul Itural  Ve  velopm  e  an

 )  if  so,  the  reaction  of  Government  to  the  505.0 115111116111.0  of  Agricultural  Jevelopment

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Co  unity  Deve-

 lop  t  and  Cooperation  (Shri  M.  S.  Gurupadaswamy)  (a)  Govern  ave  received

 ave  failed  in  the nos  geestion  and  do  not  agree  that  Community  Development  E

 field  cultura]  production

 Does  not  arise

 डाक  विभाग  में  सिटिंग  मशीनों

 ह
 न  फी

 )
 1,  श्री  गार्डिलिगन  गोड़  क  श्री  वेणी  इंकर  दार्मा :

 श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  क  श्री  चित्ती  बाब ू:

 शी  दी ०  शर्मा :

 र  कि
 at  संचार  मंगी  यह  मचाते  को  कृपा  करें

 ह

 (8)
 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  डाक  वही

 तमाम  में  साग  मीर

 लगाने  का

 )  यदि  तो  कब  और  ये  मशीने ंf

 और  इनकी  क्षमता  तथा  लागत
 ं  त

 लगाई  ये  मशीनें कहां  से

 प्राप्त  ह

 तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमन्त्री (ht  x  ‘ee  :  (#)  अभी  इसकी

 N
 जाँच  की  रही  है  ।

 )
 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 ग्रासीण  क्षेत्रों

 oe

 5392.
 श्री  गाडिलिंगन  गौड़  :  क्या  संसार  मंत्री यह

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ea
 द

 कृ
 घर  काफी

 घाटे  पर

 चलते  हैं  ;.

 शाण
 )  यदि  तो  क्या  ऐसे  डाकघरों  को  प्रारम्भ  चलाने  के  लिये

 अंद  लिक  आधारों  पर  स्कूल  के  अध्यापकों  जेसे  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  का  होग  करने  की

 पाओं  का  पता  लगाया  गया  और  द

 यदि  तो  क्या  परिणाम  ar  j  और
 इस

 सम्बन्ध  में  मितव्ययता  करने  के  लिये

 क्या
 कार्यवाही

 की  ?

 क  तथा  संचार  विभाग में  राज्यमंत्री  इ०  Fo  से  (7)

 एक  विवरण  नीचे  दिया  जा द्  था  जाता  है
 ।
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 5  1968  लिखित  उत्तर
 गाट  —_——  a

 स
 कूछ  निर्धारित  सीमाओं तक 5

 कक  घाटा  होने  पर  भी  देहाती  क्षेत्रों  में  डाकघरों
 की  व्यवस्था

 करने  की  सरकार  की  नीति  ्

 देहाती  क्षेत्रों  में  प्रयोग  के  तौर  पर  खोले  गये  किसी  डाकघर  ल् :वभागा-

 क्त  शाखा  डाकघर  का  दर्जा  दिया  जाता  है  और  इसका  कार्यभार  अधिकारी एक  अंश

 Ae होता  है  जिसे  विभागातिरिक्त  एजेंट  कहा  जाता  है  ।  विभागातिरिक्त  एजेंटों  को  डाक

 fa! Us  बांटने  के  काम  पर  भी  लगाया  जाता है  ।  विभागातिरिक्त  पोस्टमास्टर ों  के  पदों पर  ऐ

 मीदवारों  को  लगाया जाता  है  जिनके  पास  आमदनी का  स्वतंत्र  साधन  हो  ।
 इन  पदों पर  नियु

 ¢€
 pal  के  लिए  स्कूलों  के  दूकानदारों  और  कृषकों  को  तरजीह  दी  जाती  है

 इस  बात  के  बावजूद  कि  देहाती  क्षेत्रों  के  अधिकांश  डाकघरों  में  विभागातिरि

 एजेंट  काम  पर  लगे  हुए  इन  डाकघरों के  घाटे  पर  चलने  का  कारण  यह  है  कि  देहाती  क्षेत्र

 rat  चलाने  में  निर्धारित  सीमा  तक  घाटा  उठा  कर  भी  अधिक  डाकघर  खोलने  की  सरकार  .

 नीति  है  और  इसका  एक  कारण  बिभागातिरिक्त  एजेंटों  के  वेतन  में  वृद्धि  होना  भी  है  ।

 सिव्वन्दी  के  खर्चे  में  कमी  करने  और  उन्हें  चाल  रखने  की  दृष्टि  से  प्रयोग  के  तौर  पर  चलाये  गये

 डाकघरों  की  वित्तीय  स्थिति  का  हर  साल  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।  कुछ  विशेष  मामलों  में  इनमें

 दिलचस्पी  रखने  वाली  पार्टियों  या  राज्य  सरकारों  से  वापस  न  जाने  वाला  अंशदान  वसूल

 करके  इन्हें  चलाने  में  होने  वाले  घाटे  को  आं दिक रूप  से  अथवा  पूरी  तरह  से  पूरा  भी  किया  जाता

 है  ।  स्थायी  किये  जाने  वाले  डाकघरों  में  कोई  अनुचित  घाटा  न  हो  इसके  लिए  वित्तीय  qatar

 किये  गये  हैं  ।  देहाती  क्षेत्रों  में  प्रयोग  के  तौर  पर  चलाये  गये  डाकघरों  के  लिए  आजमाइश  की  1

 ay
 की  अधिकतम  अवधि  भी  नियत  की  गई  है  ।  विभाग  अतिरिक्त  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ा  उन्हें

 विभा  गाय  डाकघर  तभी  बनाया  जाता  है  जब  वे  काम  के  न्यूनतम  घंटों  और वि
 दोष

 ns at  की

 सीमाओं  संबंधी  विभागीय  प्रतिमानों  पर  पूरे  उतरते  हों  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  डाक  व  तार  के  व्यय  में  बुद्ध

 395.
 श्री  गार्ड्लिंगत  गौड़ :  कया  संचार  मंत्री  यह  ब  त

 की  कपा
 करेंगे  कि  :

 (%  क्या  यह  सच  है  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 [  तुलना  में  व्यय  की  प्रतिशतता  में  वृद्धि
 हुई

 है
 थ

 व  तार  विभाग  की  सभी  ब्रांडों

 1)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ve
 क्या  चौथी  पंचवर्षीय

 ही

 में  वित्त  सम्बन्धी  भार  को  व्यय  करने  के  लिये  कोई

 नई  कार्यवाही  क  े  का  प्रस्ताव

 कर
 क्या  है

 ?
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 eo

 रेडियो  a

 a  तथा

 ग
 विभाग

 में  राज्यमंत्री  इ०  कु०  :
 जी

 |  |

 कर्मचारियों  कोका प
 ,  विशेष्

 से
 महंगाई

 समयोपरि  बच्चों  के
 tr टु  |  अन्य  ह शिक्षा भर ते  और  चिकित्सा  प्रतिपूर्ति  तथा  किराये  व्यय

 व्यय  के  कारण
 विभाग  को

 खर्चे  तेजी
 से  बढ़ता  रहा  है  ।

 जी  हां  क

 कर्मचारियों  की  संख्या  को  नियन्त्रित  कार्य-पद्धतियों  को  तकों-संग  त  बनाने

 और  अतिरिक्त  साधन  जुटाने  के  उपायों  का  नई  स्थापित  किये-दक्षता = ब्यूरों  और  लाग
 तत  तथा  कार्य

 है  अर

 अध्ययन  यूनिटों  की  सहायता  से  लगातार  अध्ययन  किया  जाता रहा  है  ।

 ः

 शुल्क  जांच  समिति  ने

 दल्कदरों ने  के  नियमन  के  लिए  सिद्धान्तों  की  सिफारिश  की  ह ैदै  ।  हाल  ही  में
 क-सेवाओं

 और

 तारों
 क  दरों  में  संशोधन  किया  गया  था  ।  टेलीफोन  तथा  अन्य  तार  सेवाओं  की  शुल्क  =a  का  इस

 समय
 n  पक्ष  किया  जा  रहा  है  ।

 डाक  टिकट  संकलन  विज्ञान

 4  श्री  गार्डिगिलन  गोड़  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि

 में  वृद्धि  करने  के  लिये क्या  यह  सच  है  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  द्वारा
 राजर

 टिकट
 संकलन

 विज्ञान  को  सेवा  में  प्रभावशाली  ढंग  से  लागु  नहीं  गया है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 ः

 )  क्या  यह  भी  सच  है  कि  यदि  डाक  टिकट  संकलन

 हमारा

 दे  श  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  और  a

 A
 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमंत्री  इ०  Fo

 a
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 तथा  विदेशों  में  भारतीय  डाक-टिकटों  की  बिक्री  स ेऔर  अधिक
 देशी  मुद्रा

 ने
 की  aster  है  ।  नासिक  के  प्रतिभूति  प्रेस  में  बह-रंगी  मुद्रण  उपस्कर  के  ॉ

 ही  लगाये

 से
 अधिक की  आशा  है  ।  इस  प्रकार  छापे  गए  बहुरंगे  टिकट  अधिक  आतंक  होंगे  और

 [  मुद्रा  प्राप्त  होगी  ।  भारतीय  डॉक-टिकटों  को  प्रोत्साहन  देने  और  इनकी  बि  संबंधी

 प्रबन्धों घियों  को  और  तेज  करने  के  लिये  भी  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  और  आदा  है  कि  इ

 क  होने  पर  काफी  विदेशी  मुद्रा  अजित  होने  लगेगी  ।
 ्

 Ashokpuri  Cooperative  Farm  near  Achhalda  (Etawah  a

 3396,  hri  Ram  Gopal  Shalwale  lit
 inister  of  ॥ Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state :

 {a)  the  amount  of  loan  taken  from  various  Government  Departments  in  the  name  of
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 es)

 लिखित  उत्तर

 अर

 डॉड  Co-op
 a

 Farm  near  Achchalda  (Etawah)  from  June  1950  to  1952  and  from

 1956  to
 1967

 ;

 A

 the  names  and  addre:
 was  uti

 अ

 द

 who  took  loan

 nod  purpose

 ton  witch

 { or  whether  it  is  also  a  fact  that  this  loan  was  recovered  ‘ill  gally  fro
 the

 members  of

 Ashokpu
 ri  Co-operative  Farm ;  and

 1)  whether  Government  propose  to  recover  the  et

 the  the  district  Officers  and  pay  it  back  to  the  members

 re  ar  t  (

 द
 illegal  loan  from

 he  Minister  of  State  ian  the  Ministry  of  Food,  Agricultu  —  Deve-

 lopment  and  Cooperation  (Shri  M.  S.  Gurupadaswamy

 being  ected  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Hou

 a  owe

 Information  is

 फसल  का  पुर्वानुमान  लगाने  के  लिये
 तकों  ी  निद

 नियुक्ति

 97.  श्री  सीताराम  केसरी  द

 श्री  गार्डियन  गोड ़:  ्

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की
 pw  कीं

 कि
 :

 क्या  सरकार  ने  फसल  का  पूर्वानुमान
 ल

 के  के

 ह

 लये  विशेषज्ञों  की  एक  उच्चाधिकार

 नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तालिका  की  शर्तें  और कार्य क्य
 ध

 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मंत्रालय  में

 राज्यमंत्री  अन्ना साहिब

 :
 कार  द्वारा  इस  प्रकार  का  कोई

 निर्णय  नहीं
 किया  गया  है  ।

 थ
 हक

 we

 नहीं  होता
 ।

 थ
 उपग्रह  संचार के

 थ hi

 5398.0 aaa
 केसरी :  क्या  संचार  मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 7.0
 SAAG पूना  और  बम्बई  के

 निकट  स्थित  ग्रीस  में  चार  केन्द्रों
 के  निर्माण

 हका  ए  हुई  और

 )  उपग्रह  संचार  प्रणाली  के  कब  तक  आरम्भ  किये  जाने  की

 ्
 हु  ०  :  आरवी :  मुख्य द-काय  तथा

 i  चिराग
 में

 सप्रमतरॉगि  की
 इज्व ्थ्थ

 प्राविधिक  भवन नों
 का  निम  गया  है  एण्टेना  के  आधार  का  काम  भी  प्रगति  कर

 रहा है  ।

 caren  ite

 sr
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 a

 भारतीय  फर्मों को
 निम्नलिखित

 के  लिये  यादेश  दे  दिये  गये  हैं

 (i)  ट  ब्यास  का  चालना
 एण्टेना

 की  रचना  के  लिये  अपेक्षित

 मशीनी  हिस्से  पुज  ।
 ्

 )  मल्टीप्लेक्स उपस्कर  का  मुख्य-हिस्सा  |

 ll)  बिजली  के  वैकल्पिक  जनित्र  सेट  ।

 नाडा  की  आर०  सी ०  Wo  विक्टर  कम्पनी  को  जो
 प्रेषक  एवं  हक  श्रंखलाओं

 raft reat

 ट
 एण्ड  रिसीव  सूक्ष्म  तरंग  सम्पर्क

 तथा  अनुष॑गियों
 के

 दिये  गये  थे  उनके  फरवरी  1969  में  कनाडा  से  जहाज  पर  चढ़ाये  जाने =

 ata क
 बन  कर बम्बई :  बम्बई  में  बन  रहे  17  मंजिले  भवन  का  बाहरी  ढाँचा  तल

 तैयार
 हो  गया  है  ।

 ् कह
 अपन  के  गाह

 तपा
 उससे  लिपट  तरने  के  उक्त  दे  दिग  गय

 डैलीफोन/टिलेक्स  स्विमिंग  उपस्कर  तथा  अनुरागियों  की

 as  किप

 के  रि

 = वे  इण्डियन

 टेलीफोन

 इंडस्ट्रीज
 रि

 बंगलौर को  क्रयादेश  दिये जा  रहे  हैं  ।

 भूमि-स्थित  केन्द्र  के  अक्तूबर  1969  के  अंत  तक
 ह

 आशा है

 पटसन  उद्योग  का  क

 पी  सीताराम  केसरी  :  क्या  श्रम  तथा

 मिक
 करेंगे  कि

 थ्

 या  पटसन  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग
 क

 ae

 मे  पद्  उद्योग

 का  राष्ट्रीय

 करण न  की  सिफारिश  की  और

 ् क्या  सरकार  ने  अध्ययन  दल  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  हैं  ?

 म  तथा  पुनर्वास  मंत्री
 :

 तथा  सरकार  को
 मालूम  हुआ  है  कि

 जट  संबंधी  अध्ययन  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग
 ‘TT  कन

 के  दाह  न  कर  दी  इस

 समय  स
 कार

 इस  मामले  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  रही  है  और  राष्ट्रीय +  आयोग  की
 सिफारिशों

 की  प्रतीक्षा व  र  रही

 मद्रास  के  निकट  अलमारी  में  मुर्रा  भंस  फोन

 ः

 3400.  श्री  जी०  कुचेलर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बताने व  ग  कपा  करेंगे
 कि  :

 कया
 ०  ॥

 बी

 के
 निकट  अलमा  भैसों  के  प्रजनन  के  लिये

 एक  काम  स्थापित  कर  भूमि  क  वा  और
 के  हेतु

 !

 यदि  त
 पूरि  el  HI aN care  qT Cal &; Far fetorg  किया  है  ?
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 उत्तर

 =
 1968

 —

 1,  सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (oft  अन्ना साहिब

 जी  हां
 ।

 मद्रास  सरकार  ने  अलमादी  में  मुर्रा  भैंस  फार्म  |  हि  ह  करने के  लिये

 113  व
 थ

 0  एकड़  कमी  देने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।  ्

 क

 दरबारियों  के  पुनर्वास  के  लिये  उड़ीसा  में  फल बनी जि  ने  का  सर्वेक्षण

 तने  की  कृपा  करेंगे कि Ol.  श्री  wo  दौरा
 :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 क्या  यह  सच  है  कि  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  के  लिये  का  राय  प्राधिकार  ने  1965

 में  उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  का  सर्वेक्षण  किया

 ल्म  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 a इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?  अ

 दा०  राठ रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 ह

 क्षेत्र  के  सर्वेक्षण के  अनुसार  फूलबनी  जिले  में  बाली गुदा  तथा  बौद्ध  उपखंड में
 स

 के  लिये  लगभग  62,000  एकड़  भूमि  उपलब्ध है  ।

 aT,  eg तथा  1966  राज्य  सरकार को  यह  सुझाव  दिया  गया

 गोरे  के  पूर्ण  होने  पुनर्वास  विभाग  इस  क्षेत्र  में  भूमि  के  उद्धार  का  कार्य  प्रारंभ  क

 राज्य  सरकार  इस  प्रस्ताव  से  सहमत  नहीं  हुई  और  यह  अनुभव  किया  कि  फूलबानी  जि  ने

 ः  में  किसी  प्रकार  का  विकास  कार्य  चालू  करने  से  पूर्व  विकास  के  सम्बन्ध में  मास्टर  प्लान तै

 करनी  आवश्यक  इसकी  सहमति  दे  दी  गई  और  मास्टर  प्लान  तैयार  करने  के  लिये  राज्य

 रकार  से  अनुरोध कर  दिया  गया  ।  राज्य  सरकार  से  विकास  सम्बन्धी  मास्टर  प्लान फ

 968  में  प्राप्त हुई  थी  जिसमें कुछ  आवदयक  ब्योरे  के  सम्बन्ध  में  कमी  पाई गई  2
 से  पुनरीक्षित  योजना  प्रस्तुत  करने  के  लिये  अनुरोध  किया  गया  था  जि

 लम

 द क

 पश्चिमी  बंगाल  में  धान  की  बहुत  अच्छी  फसल  न

 3402,  sft  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  क्या  खाद्य  सवा  ऋचि 7  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या यह  स

 इस  सीजन में  धान  वलन  इसे हद  ~

 as  vad
 क्षेत्रो ंमें  जो  बाढ़ से  प्रभावित नहीं  थे

 $459
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 बदी  तो

 ि बाढ़ oe  ति  ह

 7H aaa sr तानों  तर  परिसरों  TIT  में  चा  ब

 रसी  होते
 का  अनुमान

 अं

 कि ि
 क

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में

 नक

 i

 :
 वर्तमान  संकेतों  के  अनुसार  परिचित  बंगाल  में  अमान  धान  की  बहुत

 की  संभावनायें हैं  और
 1968-69

 की
 अवधि

 में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  उत्पादन

 ने  की  संभावना  है  ।

 1968-69 की  अवधि में  पश्चिम  बंगाल  में  अमान  धान  की  फसल के  अ

 ि

 |  दन  अनुमान  फरवरी  1969  के  अन्त  तक  उपलब्ध  होंगे  ।
 क

 ऐसे  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  जिनसे  पता  चले  कि  बाढ़ों  से  चावल  के
 उत्पादन

 को

 क्षति  पहुंची  है  ।

 उत्पादन  और  खपत  के  अनुमानों  की  अनुपस्थिति  क  रन  है  कि  पश्चिम

 बंगाल  में
 ल्
 ८६६८  |  ल  की

 कितनी  कमी  होने  का  अनुमान
 )

 राज्य  सरकार  से
 ऐसा  संकेत

 प्राप्त  नहीं  हुआ
 जिससे  पता  चले  कि  उन्हें  केन्द्र  से

 यता  की  आवश्यकता  होगी  | कितनी

 pieres 340

 sitter  जाल  लाद
 मरमरा

 3.  श्री  देवता  नन्दन  पाटो दिया :  क

 श्री  रा०  को०  असीन :

 क
 श्री  सीताराम  केसरी

 ि  ee

 f
 )  vat  यह  संच  है  किं  भारतीय  खाद्य  निगम  क

 विचार  प्रोटीन

 वाला  खाद्य  तैयार  करने

 [  में  बड़े  पैमाने  पर  भांग  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  बनाई  गई  योजना  का  ब्योरा  क्या  अ नौ

 क्या  कृषि-कार्यों  सें  भी  भाग  लेने  की  निगम  की  कोई  योजना  है
 ?

 चय  कथित  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में
 राज्यमंत्री

 अन्ना साहिब

 :
 था  फिलहाल  भारतीय  खाद्य  निगम  अधिक  प्रोटीन

 युव
 के  उत्पादन

 की  सम्भावनाओं  क  पता
 लगा  है

 लेकिन  ल  द
 कोर  अलिया

 मत
 गया है  ।

 न
 जी  wh

 2466
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 NOV  लिखित  उत्तर

 ग का
 अदास  का  उत्पन

 —  राय :  कया  Siete
 tear  emt

 का
 उगा  कती

 प

 क्या  सरकार  को  1967-68  के  सीजन  में  खाड  ret  के  के  बारे में  कोई

 और

 Sasa  sit  गयो  ह

 कुषमा  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन्ना साहिब
 )
 तथा  अनुमान है  कि  1967-68 में  2.5

 ह  कविवर  गए

 खंडसारी का

 उत्पादन  हुआ  AT
 |

 राज्यों  में  अनाज  को  खरीद  के  लिए  बोनस
 ग

 oe 05.
 श्री  हेमराज

 :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 +1966-
 -67,  1967-68  और  1968-69 के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों

 i
 और  संघ

 राज्य

 सके केन्द्रीय  पूल  के  लिए  अनाज  खरीदने  हेतु  राज्यवार  और  संघवार  कितनी  राशि

 एम दी  गई ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्यमंत्री

 :  भारत  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  को  केन्द्रीय  भण्डार  में  खाद्यान्नों  की  सप्लाई
 के

 लिए  जो

 बोनस  दिया  उसे  बताने वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है
 ।

 ह 1  देखिए  संख्या  एल०  eo  2545/68

 जगदलपुर  में  आदिम  जाति  सम्मेलन  में  विचार-विमर्श

 3406.  श्री दे०  fao  सिंह  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे

 कया  सरकार  का  घ्यान  आदिम  जाति  सम्मेलन  में  हुए  विम  ओर

 ठ्
 लाया

 गया  जिसका  बस्तर  किसान  सभा  के  तत्वावधान  में  1968  के  सप्ताह

 जगदलपुर
 में  तीन  दिन  का  अधिवेशन  हुआ  थि

 यदि  तो  भारत  में  सामान्य  रूप से  तथा  मध्य  प्रदेश में  विशेष  रूप
 से  आदिम

 sees तयों  की  बाधाओं  तथा  समस्याओं  के  बारे  में  क्या  विशिष्ट  बातें  कहू हो  गई  थीं
 और

 नकी  दशा  सुधारने  के  लिये  क्या  सुझाव  दिये  गये  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्यमंत्री

 slag

 )  मि  कुछ

 पत्रों में  समाचार  आए  हैं  ।  बस्तर  वि
 सभ
 reel

 दून  te सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 ।

 ता
 (7).  सिही  उठत
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 मसा  प्रदेश  में  आदिम  जातियों  का  व

 3407,  att}  ०  समाज  कल्याण  मंत्री  य  करेंगे  कि :

 (=)  1968-6
 69  के  लिये  मध्य  प्रदेश  में  आदिम  जातीय  लोगों

 क ेकल्याण  सम्बन्धी

 योजनाओं का  ब्योरा  क्या  है

 इन  योजनाओं  के  लिए  कितना  धन  सांगा  गया  धा  और

 oe राशि  मंज  की  गई

 क्या  राज्य  सरकार  ने  तथा  अथवा  चौथ  पच
 र्द्र  कसन

 लिये  भी  मध्य  शामें  आदिम  जातीय  लोग  POS हिपो  se  उत्थान at  के  लिये  कोई  योजनाएं

 भेजी

 ri
 )  यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्या  है  तथा  उन  पर  कितनी  लागत  आ  और

 न  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 समाज-क
 विभाग  में  राज्यमंत्री  फूल रेणु  :  (  एक  विवरण

 पत्र
 1)

 सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया
 ।

 देखिये
 संख्या एल  ०

 डी ०  254
 ्

 सुझाव  अनुमोदित  रीति  ) क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र  110  लाख  रुपये  110
 लाख  रुपये

 ्

 oe

 Rea  क्षेत्र  254.70  लाख  रुपये  165.95  लाख ख

 श्रीमान  |

 पाल प oe  अनुज  Ila
 ry

 a  [  पुस्तकालय  में  रखा

 गया  ।  देखिये सं  एल०  ato  2?  ITO

 (=)  1969-71  जगा  hae  और  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप

 नहीं  दिया  गया

 का  निर्यात

 कल

 हमराज

 अ  पी  विश्वनाथ  पाण्डेय :

 क्या  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 गे  कि

 मात्रा  में  चीनी  का  निर्यात  किया  गया 1966-67,  1967-68  के  दौ

 और  1968  के  दौरान  कितनी  मात्रा  ी  का  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव  और

 देश  नी
 के  मूल्य प  ठस  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?
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 968  "eaten

 विवि
 ——

 क
 =  ड--कदम

 चार  सा  कास  तथा  श्री  अन्ना साहिब

 स्व  नति  गी  की  बिक्री  qq  घार  पर  की  जाती दिन्दे) : ( :  (

 है  ।  196  7  तथा  196!  वी
 का  faa  नि  इस  प्रक

 aq  मात्रा  मीटरी  3
 टन

 1966  4.41
 थ

 1967

 1968...  0.99

 1969  में  चीनी  की  कितनी मात्रा  निर्यात  की  जानी है  इसका  निर्णय  करते  समय  देश  की

 स ेआ आवश्यकताओं  और fi

 मूल्यों

 पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  पर  भली-भांति  विचार
 अ

 किया  जायगा  ।

 Commemorative

 Shri  Yashwant  Singh  Kushwah A 8  the Minister  of  Communications
 be  pleased

 0  state :

 (a)  the
 names  of  persons  in  whose  honour  ८0011 71012811' ive प्  al  stamps  have  been  issued

 sinc  15th am  1947  till  date ;  and

 - (b)  the  nature  of  schemes  formulated in  rezard  to  the issue  ली  commer  rative  stamps  in
 th  1६ Case  of  Amar  Shaheed  Chandra  Shekhar  Azad,  Amar  Shaheed  Ram  shad  Bismil

 A
 थ

 harana  Pratap,  Chhatrapati  Shivaji  and  Mahadji  Scindia  ?

 द  The  Minister  of  State in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  Commu-

 nications  (Shri  I.  K.  Gujral)  ;  (a)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  Ho  [Placed
 ts  sibrary.  See  No.  LT-2547/68.]

 ः
 (b)  Commemorative  stamps  on  Chhatrapati  Shivaji  and  Rana  Pratap  ha  already  been

 issu  on  17-4-61  and  11-6-67  respectively.  A  proposal  for  issue  of  stamps  on  (  ndra  Shekhar

 Azad /  Was  examined  by  the  Philatelic  Advisory  Committee  but  it  could  not  b

 No p  posal  has  been  received in  respect  of  Mahadji  Scindia  and  Ram  Prasad  Bis  Alle

 Import  of  Groundnut  Oil

 अदा Shri  Yashwant  Singh  Kushwah:  Will  th  od  and  Agriculture
 be  plased  tate

 (a) w  hether  Government  propose  to  import  groun निकर  Neat:  a 111
 8) : fai a Oni

 foreign  countries  in  view
 of  its  less  production  in  the  country  this  year ;  .

 ह  )  whether  steps  are  being  taken  to  increase  soya-bean  in  the  country  in  view

 othe
 sa  id  situation ;  and

 so,  the  details  thereof  ?

 Minister  of  State  in  the  Minist  of  Food,  Agriculture,  Community
 Develop- ment  and  eration  (Shri  An  ania  teas  (a)  No.

 (0)  and  (c).  Arrangements  tage  been  made  to  muliiply  certified  seed  during  Kharif  1968
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 a
 season  by  impo.  42.0  प्  see ह  seed  Bal  ed  ve  from  U.S.A,  by  N

 ‘ional  Seeds

 Corporation  and  त  गत ultural  Uni  P  ar.  By  taking

 production  in
 vantage

 of  seed

 »ped  up. 16  North  as  well  as  the  South,  the  लि  programme  is  to  be

 It  is  propos  o  bring  a  large  area  under  cultivation  during  summer  and  Kharif  1969

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  कर्मचारियों  को  मकान  किराया मत्ता

 |  1.
 श्री

 स०
 सो०  बनर्जी :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा करेंगे कि  :

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  क्यारियों  को  मकान

 fren

 भत्ता  देने

 की  स्व
 दे  दी  गई

 )  यदि  तो  इतना  असाधारण  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  औ

 (7)  शीघ्र  स्वीकृति  देने  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 It
 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 :  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के

 चाहिये
 ं  को  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  को  प्राप्त  मकान  किराया

 आध
 पर  पर  मकान  भत्ता  दिया  जाता  फिर  भी  चूंकि  केन्द्रीय  कर्मचारियों  कं

 i

 के

 ब  नि  मद्रास  तथा  बम्बई  में  रहने

 ड
 चोरियों  को  केन्द्रीय  सरकार  की  दर  से  प्रतिशत  अतिरिक्त  मकान

 किराय  iT TS WIST Wal

 के कमंचा 1 नवम्बर
 1968 से  लेकर उस  समय तक  जब  तक  कि

 संगठन  चि  हुह
 ein

 व्यवस्था  नहीं
 की  देने  के  आदेश  हाल  ही  में  जारी  किये  गये

 ise

 था  (  .  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  थ्

 थ
 द

 गलते  का

 विकाल

 |  देवकी
 नन्दन  पाटोदि

 शता राम  केसरी :
 कि  लर

 ब् तथाकृ  फंगस  Ci  करेंगे कि  :

 कया  सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  यो  ee के  दौरान
 गाने  के  विकास  के  लिए  योजना

 क्

 “
 )  यदि  at,  at  नियत  की  गई  कुल  राशि  का  sare  wine  क्या  और

 AT  )  योजना  की  अवधि  के  समाप्त  होने  तक  उत्पादन  कितनी

 सम्भावना  दक

 होने  की

 व  सामुदायिक

 :  जी  id  oe  अगती

 (att  अन्ना साहिब

 योजना  के  areata  होने  वाले  कुल  व्यय  के  बारे में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।
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 ro ्  —

 थी so
 चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि

 के  अन्त
 त

 गस

 टन  गन्ने  का

 अस्थायी  े  ।
 परन्तु  अभी  तक  इसको  अन्तिम  रूप  नहं

 यूनाइटेड  बिस्कुट  कम्पनी  के  लिए  मेदा  का  कोटा

 याह। ग्या मंत्री यह बताने की कृप

 oa
 श्री जी०  वाई०  कृष्णन :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  य

 करेंगे कि

 कीसना  बद  सपा  fe  यूनाइटेड  बिस्कुट  आल्ट्राडांगे  Uz,
 मिस rat  विकास  महानिदेशक  ने  लाइसेंस  दिया  था  और  प्रतिवर्ष  के  लिए  1000
 ८

 देने  की  सिफारिश  की  a

 का

 कया  यह  सच  है  कि  कम्पनी  को  निर्धारित
 वास्तविक  कोटा

 देने
 बजाय उसे

 परीक्षण
 के  लिए  दिये  जाने  वाला  मैदा  का  कोटा भी  नहीं  दिया गया  था

 और  इसके पा

 स्वरूप  पूरा  प्लान्ट बेकार  पड़ा है  और  श्रमिकों को  बिना  काम के  नौकरी  पर
 ि

 ता  पड़  रहा

 और

 यदि  तो  कोटे  के  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  सरकार का  इस म

 i  यिंवाही  करने  का  विचार  है  जबकि  उपकरण  और  उत्पादन  क्षमता  की  हानि

 re मिक  बेरोजगार न  हों ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ein
 मरण मैसर्स  यूनाइटेड  बिस्कुट  आल्ट्राडांगे  मेन  कलकत्ता  तकनीकी

 विकास
 महा  निदेशक  के  पास  पंजीबद्ध  है  ।  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  ने  उनके  लिए  40  मीट

 दे  के  मासिक  कोटे  की  सिफारिश  की  ।  द्

 तथा  खाद्य  विभाग  द्वारा  किसी  बिस्कुट  फैक्ट्री  को  परीक्षण  के  लिए  कोई  को

 हीं  दिया  जाता  है  ।  1967  में  प्राप्त  अभ्यावेदनों  के  आधार  पर  भारत  सरकार  ने  चली

 ई  आटा  मिलों  से  ऐसी  बिस्कुट  फैक्ट्रियों  को  जोकि  या  तो  उस  समय  एफ०  बी०  एम०  आई०  की

 सदस्य
 थीं  या  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  के  पास  उस  समय  पंजीबद्ध  मंदा  आवंटन  करने

 की  एक  प्रणाली  लागू  की  थी  ।  यूनाइटेड  बिस्कुट  कम्पनी  तब  तकनीकी  विकास  महा  निदेशक  रा  दी

 सूची  में  नहीं  थी  ।  अतः  कम्पनी  को  चाहिये  कि  जैसा  कि  अन्य  फैक्ट्रियों  द्वारा  वि कया  ना  रहा

 ह
 भी  अपनी  जरूरत  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  साथ  सके  स्थापित  करे  ।

 ग
 दि

 पच्चीस  बंगाल  में  मजदूरों  को  दिया  गया  बोनस

 द 3414.  श्री  भगवान  दास
 or
 श्री  मुहम्मद

 att  fac  कु०  मोडक  cate

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास
 ही

 ह

 बताना  की
 कृपा  करेंगे

 परिचित  बं  न  में  ऐसे  त  कारखानों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  1965  के  पश्चात्  मजदूरों
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 तथा  प्रबन्धकों  के  बीच  हुए  समझौते  के  अनुसार  दिया  है

 कौन-कौन  क  Se  eee  ae  IY  ea
 उल्लंघन  किया  है  और  बोनस  नहीं

 दिया है

 क्य  सरकार  ने  इन  कारखानों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  है

 द
 तो  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  और

 (  बाद  तो  इसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 ह  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  तथ  बोनस
 अधिनियम  के

 अधीन

 नियोज  hl  और  श्रमिकों  के  लिए  बोनस  की  अदायगी  और  प्राप्ति  की  सरकार  को  सु  ता  भेजने

 का  क  दायित्व  नहीं  है  ।  ऐसी  जानकारी  मालूम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  मालिकों

 वार्षिक  गणना  भी  नहीं  की  जाती  ।  अतएव  यह  सुचना  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 से  बोनस  अदायगी  अधिनियम  1965  की  धारा  21  में  यह  व्यवस्था है  र

 जहां  किसी  समझौते  या  पंचाट  या  करार  के  अन्तत  किसी  कमेंचारी  की  उसके  नियोजक  की  अ

 बोन  दी  कोई  भी  रकम  बकाया  हो  तो  वह  कर्मचारी  स्वयम  उसके  द्वारा  विधिवत  &

 प्राधिकृत  प्रा  गया  कोई  अन्य  व्यक्ति  सम्बंधित  सरकार  को  बकाया  रकम  की  वसूली के
 में

 प्रर्थना-पत्र  भेज  सकता  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा  प्राप्त  ऐसे  प्रर्थना-पत्रों  की ह

 उन  पर  ी  गई
 ई  कार्यवाई  की  प्रगति  की  सुचना  उस  राज्य  सरकार  से  मालूम  की  जा  र

 ही  है
 ।

 ह
 बीड़ा  कर्मचारियों  के  लिये  मजूरी  बोर्ड

 द

 क
 थी  क े० 9415,  श्री  पृ०  गोपालन

 श्री  अ०  Fo  गोपालन  श्री  मुहम्मद  इस्लाम

 ह
 क्या  श्रम त  वनवास  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राज्यों  में  बीडी  कर्मचारियों के  लिये fa

 गये  हैं  ;  क

 निर्धारित  किये

 क्या  सरकार  बीड़ी  कर्मचारियों  के
 त

 स्थापित

 करने  के  बारे  में

 विचार
 कर  रही

 ह ैa

 यदि  तो  वेतन  बोर्ड  के  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना
 ना

 और

 |  )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 द

 पीडी  रोजगार के दे  क  दि  दि  tl  |  is  तम  मारी  का
 _  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  ae

 निर्धारण/संदा  न  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  और  |  दरों  को  राज-पत्र

 में  प्रकाशित  कर  ry >  मजूरी-दरें
 सीसीसी  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  हैं

 विभिन्न  राज्यों  में

 मजरा-दरें  1000  i  कै जगन  सा  वैसे  से  लेकर  4
 रु०  25  क्षे  तक  हैं
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 ES  न

 प्रदान  नहीं  उठता ।

 2
 ह  fear  किया  जाता  है  कि  इस उद्योग  में  मजूरिया ंन्यूनतम  मजूरी

 1948  द्वारा  अ  धक
 उचित  रूप  से  विनियमित

 की
 जा  सकती  et

 पटसन  मिलों  में  बदली  कर्मचारी  प्रणाली

 16.
 थी  मुहम्मद  इस्माइल  थ्री

 वि०
 कु०

 थ्रो  भगवान दास  श्री  गणेशा  घोष

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह॒  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिमी  बंगाल  की  पटसन  मिलों  में  बदली  कर्मचारी  प्रणाली  चालू है  ;

 )  क्या  बदली  कमंचारियों  को  स्थायी  कर्मचारियों  के  समान  प्राप्त
 हो

 रही  है

 1)
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 1)  उनको  स्थायी  बनाने  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  f  है  ?

 _
 शम

 तथा  पुनर्वास मंत्री
 :  बंगाल  की  पटसन

 मिलों  में
 बदली

 कर्मचारी  नियुक्त  करने  की  प्रणाली  बहुत  समय  से  चालू है
 ।

 तथा  एक  वर्ष  में  240  दिन  की  aes  अवधि  तक  काम  करने  वा  q-

 पोगो  वेतन  छुट्टी  तथा  भविष्य  निधि  की  सुविधायें  प्राप्त  हैं  ।  वे  बदली  करें

 एक य
 में  240  दिन  के  लिये  नियुक्त  नहीं  होते  इन  सुविधाओं  को  पाने  योग्य  नहीं  होते

 पटसन  उद्योग  के  केन्द्रीय  मारी  बोर्ड  ने  बदली  कर्मचारियों  को  स्थाई

 सिफारि  ी  थीं  ।  इन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  8

 सोयाबीन  से  प्रोटीन  उत्पादन  के  लिए  प्लांट

 ्

 17.  श्री  मणि भाई  ज०  पटेल :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह
 ह  बताने

 की  कृपा

 cone  oo

 क्या  बड़ौदा
 के  निकट  सोयाबीन  से  प्रोटीन का

 लदी
 करना

 कोटक  कारखाना

 सही  न्र  में  स्थापित  किया  जाना  है  ;  और

 यदि  तो  इसकी  कुल  उत्पादन  क्षमता  क्या  होगी  और  प्लांट  की  तगत  क्या

 होगी
 ?

 जक  पि
 HART  सलना

 ae  में  एम०  एस०

 :  yee  ees)  की  खेरा  जिला  मिल्क  sie र्यूससे  यूनियन
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 ooo  अ आ

 द्वारा  प्रोटीन से  भरपूर  बे  के  रूप में  सम्मिलित
 जिसमें  सोया  प्रोटीन

 एक  उप

 ै  a  थ  oe Ist]  All  त  करने का  विचार |  tomb ज तैयार  करने
 के

 रि
 ये  सहकारी  क्षेत्र  में  णा  प्रिय

 विचार  है
 |

 संयंत्र  की  क्ष  पूर्णरूप  से  विकसित  हो  जाने  |  |  री  टन

 ।  संयंत्र  की  अनुमानित  लागत  85  लाख  रुपये  है  ।

 क

 a
 आसनसोल  और  रानीगंज  को  कोयला

 me
 ae  की  छंटनी

 3  1
 8.  श्री  मुहम्मद  इस्माइल

 :

 श्री  भगवान दास  :
 थ

 श्री  वि०  Fo

 या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंग

 _  राष्ट्रपति  शासन  लागू  होने  के  परन्तु  पश्चिम  नग
 ल

 के  आसनसोल  और  रानीगंज

 गई  ; क्षेत्र  के  विभिन्‍न  कोयला  क्षेत्रों  में  कुल  कितने  कमंचारियों  कीं  ga

 प्रत्येक  कोयला  क्षेत्र  में  कितने  कमंचारियों  की  छंटनी  a  गई  और  उन  फर्मों  के  क्या

 ताम  हैं  जो  इन  कोयला  क्षेत्रों  का  प्रबन्ध  कर  रही  हैं  ;

 क इतनी  बड़ी  संख्या
 में

 छंटनी  किये
 जाने  के  कया  कारण

 हैं
 ;

 र
 ढूंढनी  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ;

 द
 ey
 {
 (Ss)  क्या  और  छंटनी  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ;  और  ह

 ह
 (a)  अग्रेतर  छंटनी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 कार्यवाही

 करने  का

 ्

 विचार  है

 ी

 ह  म  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  से  एक  विवरण  सਂ  मेज पर  रखा

 जाता है  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  2548/68]

 द
 द

 (  जहां  कहीं  श्रमिकों  की  छंटनी  के  औद्योगिक  विवाद  सम्बन्धित
 यूनियनों  द्वारा

 उठाये

 गये  और  न्द्रीय  औद्योगिक  सम्बन्ध  मशीनरी  को  भेजे  गये  वहां  उक्त  मशीन

 alt aT  कया |  eons

 ने

 हस्तक्षेप  थ

 बड़े  पैमाने  की  किसी  छंटनी  की  आशंका  नहीं  है  ।
 थि

 )
 उपयुक्त  भाग  में  दिये  गये  उत्तर  कों  दृष्टि  में  रख  कर  यह  ser  नहीं

 उठता  |

 yment  of  B
 Bihar Cotton Mills  Ltd.

 pleased  to  state  :

 3419.  Shri
 Rama

 मे  finer
 of  Labour  and  Rehabilitation  be

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  proprietor  of  Bihar  Cotton  Mills  Lid.,  Phulwari  Shariff
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 लिखित  उत्तर [4
 1890  ee oT.

 ae थि
 Patna)  have  not  paid any  bonus  to  the  workers  ever  since  the  enforcement  of  the  Bonus

 Act  1964

 =

 Bihar  Government
 have  decided  to  prosecute  them  ; (b)  whet

 cs

 al

 an
 i

 oS  eae (८)  if  so,  names  of  the  persons  proposed  to  be  prosecut«

 (d)  the  ion  taken  so  far  by  the  Bihar  Governm  in  15  regard  ;  and

 (e)  the  time  b  कलाप
 are  likely  to  be  completed  by

 Government  ?

 Hathi)  (a)  to  (ec).  Information The  Minister  Labour  and  Rehabilitat  (fas
 1s  being  collecte

 थ

 Payment  of  Bonus  to  Employ
 व् if Factories 7

 &  है 3420.  ShriR  Shast  Will  Minister  of er  of  Labour  |  and  |  Rehabilitation
 be

 pleased  to  state

 (a)  wt  rer  it  is  a  fact  that  even  after  four  years  of  the  passing  of  nus  Act,  there

 are  sever;  h  factor  in  the  country  as  have  not  paid  bonus  to  their  worker

 (b)  o,  the  number  of  such  factories  Industry-wise  and  State-w  2  rately  ;

 her  Government  have  started  prosecutions  against  the  de (c)  ng  factory  owners  ;

 so,  the  number  of  such  factories  State-wise  ;  and

 )  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  ensure  that  bonus  is  paid  to  the
 wor

 . The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  (  and

 ्  »)
 The  Payment  of  Bonus  Act  does  not  require  employers  or  workers  to  report  to  overn=

 Government  have,  ther
 ि

 ent  the  payment  or  non-payment  of  Bonus  due  under  the  Act  re,
 10  comprehensive  information  relating  to  the  number  of  establishments  which  have  paid  or  t

 paid  bonus  under  the  Act.  Section  21  of  the  Act  provides  where  any  money  is  due  to

 employee  by  way  of  bonus  from  his  employer  under  a  settlement  or  an  award  or  agreement  in le
 employee  himself  or  any’  other  persons  authorised  by  him  in  writing  in  this  behalf  may  make  a

 application  to  the  appropriate  Government  for  the  recovery  of  the  money  due  to  him  and  if  t

 appropriate  Government  is  satisfied  that  any  money  is  so  due,  it  shall  issue  a  certificate  fo

 amount  to  the  Collector  for  recovery  of  the  amount  as  an  arrear  of  land  revenue.  No

 ipplications  have  been  received  by  the  Central  Government  so  far.  It  is  not  known  '  ether
 e  Governments  have  received  any  such  applications

 c)  and  (d).  A  statement  showing  information  in  regard  to  the  establis  ents  in  relation
 AY to  which

 e  Central  Government  is  the  appropria iate  Governn
 —*

 attached.

 (e)  The  quate  provisions  on  the  subject  and  no  further  steps  are

 considered  necessary.
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 Statement

 Number  of  prosecutions  (State-wise)  sanctioned  by  the  Central  Government  for

 contravention  of  the  Payment  of  Bonus  Act,  1965

 Name  of  the  State  No.  of  prosecutions
 sanctioned

 Assam  1

 Andhra  Pr  2

 Bihar  17

 Kerala

 Madras

 Maharashtra

 Madhya  Pradesh  12

 Mysore
 Orissa

 West  Bengal  29

 Goa

 Total  83

 परिचय  बंगाल  में  पटसन  मिलों  में  कमंचारियों  की  छंटनी

 3421  fte  go  मोहक

 को  मुहम्मद  इस्माइल :

 थी  भगवान  दास  क

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह
 बताने  की  कपा  करेंग

 कि

 )  पश्चिम  बंगाल  की  पटसन  मिलों  में

 छंटनी  cones

 में  कुल  कितने  कर्मचारियों  की

 ह
 ;

 क प्रत्येक  मिल  में  कितने-कितने  तमंचा  रियों  क  |  छंटनी
 aula

 और  उन  फर्मों  के  नाम

 ी  इन  मिलों  का  प्रबन्ध  करती  हैं  ;

 क
 इतने  बड़े  पैमाने  पर  छंटनी  करने  के  क्या  कारण हैं  ;

 छूटती  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाह  x}  के  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  पश्चिम
 सरकार

 से  प्राप्त  सुचना  के

 रेगुलर  किंग  फोड़े  के  सात  श्रमिकों  की  छंटनी  की  |

 )  न्यू  सेन्ट्रल  जूट  मिल  कम्पनी  ,  24  परगना  के  चार  श्रमिक  कम रहती
 ड  कस  र

 कम्पनी  थ  24  परम
 _ श्रमिक  और  हा  ast  मिल्स  कम्पनी

 ह
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 5  19  उत्तर
 कााणाायणणाणथय्थ ण

 सिन वि
 ee

 nf
 a थि  थ  द  थ

 says  पैमाने  पर  कोई  छंटनी  नहीं  हुई  ।  37  Pre  और  में  निर्मित
 सात

 श्रमिकों  की  अलाभकारी  कार्य  और  पुनर्गठन  के  आधार  पर  छंटनी  की  गई  ।

 जूट  की  कमी  के  कारण  जूट  मिलें  कच्चे  माल  की  प्राप्यता  के  अनुसार  दिन  का

 ह क्त ाउज
 कर

 रही  हैं  ।  फालतू  श्रमिकों  के  प्रदान  को  मिलें  सेवा  निवृत्ति आयु
 के  करीब  श्रमिकों

 उपयुक्त  मुआवजे  का  भूगतान  करके
 सेवा  से  निवृत्ति  कर  सुलझाने  का  प्रयत्न  कर  रही  हैं

 सम्  अन्धी  सुविधाओं  को  बढ़ाया  जा  रहा है  और  फालतू  श्रमिकों  को  कालीन  बनाने  के  अनु  =

 सम्भव हो  काम  पर  लगाया जा  रहा  है  |
 जब  कभी  आकस्मिक  या  बदली  वाले

 कों  को  पुनः  रोजगार  देने  के  लिए  कोई  विवाद  राज्य  सरकार  के  सामने  आता  है

 ते  में  रखा  जाता  है  ।  =

 ्
 भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  के  लिये  न्यूनतम  मजूरी

 श्री  देवराव  पाटिल  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  थ

 देश  में  भूमि द्दीन  खेतिहर  मजदूरों  की  संख्या  कितनी  है  ;  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  उनके  लिये  कितनी  न्यूनतम  मजूरी  है  ;

 शस  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  1961  at  जनगणना
 के

 देश  में

 खेतिहर  मजदूरों  की  संख्या  3  करोड़  15  लाख है  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  जिसमें  30.11.68 को  उपलब्ध  सुचना

 न्यूनतम  मजूरी  1948  के  अंतगर्त  निर्धारित  न्यूनतम  री  दी  गई  है  ।

 में  wat  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  a

 केरल  को  चावल  की  सप्लाई
 थ

 ह
 क  3493.  श्री  अनिरुद्ध  :  श्री  प०  mMIANTAT

 श्रीम  गोपालन
 sit

 ace

 a  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ४ न ह  | 1967  से  196  में  केरल
 is  हको शास

 का  कितनी

 मात्र  नियतन  किया  गया  ;

 इस  अवधि  में  कुल  कितना  चावल  सप्लाई  किया  गया  =

 । सप्लाई
 कम  की  जाने  का  क्या  कारण

 mrstiom
 acne  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन्ना साहिब

 से  चावल  का  कोई  आबंटन  नहीं  किया  जाता  है  ।
 के

 पिसर
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 चावल का  उ  eq  और  ऋण
 ७

 मा  Se  TH  डिपो  को  कि  T
 जाता है

 केरल में  भारतीय  खाद्य  es  fs  पो  से  उचित  मुल्य  को  दु दुकानों  तथा  केरल  सरकार के
 अन्य

 घि  के  दौरान नामितों  सीधे  ही  माल  दिया  जाता है  1967  से  अक्तूबर  1967  की

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  डिपो  को  आवंटित  चावल  की  कुल  मात्रा  12.77  लाख  मीटरी  टन  थी  ।

 मि  केरल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  डिपो  को  उसी  अवधि  में  भेजी  गई  चा  की

 कुल  मात्रा  10.39  लाख  मीटरी  टन  थी  |

 आवंटित  खाद्यान्नों का  प्रेषण  उन  तत्वों  पर  निसार  करता  है  गोकि
 सदैव  हमारे

 नियन्त्रणों  में
 नहीं  होते  हैं  ।  अधिशेष  राज्यों  द्वारा  पेश  की  गई  अ  घिप्राप्ति  से  दी

 लि जानी  होती  है  और  कभी-कभी  इन  राज्यों  में  अधिप्राप्ति  से  वास्त
 होने  वाली  मात्रा

 तथा  आवंटित  मात्रा  से  कम  होती  है  ।

 as
 मंसब  fara  दिल्‍ली  के

 ae

 ara  हड़ताल

 424,  att  गणेश  घोष  :

 श्री  पू ०  राममूर्ति
 :

 श्री  रमानी :
 थ

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 नस

 hr

 के  ।  क्या  मैसर्स  जो  नजफगढ़  औद्योगिक  दिल्‍ली  में  सिले-सिलाये  कपड़े

 | a (F  श - तयार  करने  वाली  एक  कम्पनी  कमंचारियों  ने  |
 हड़ताल  कर  दी  थी

 (  यदि  तो  उन  कर्मचारियों  की  मांगें  क्या  थीं

 ग क  विवाद  को  हल  करने  के  लिये  सरकार  ने  कार्यवाही की  है  ;
 \

 si  क्या  विवाद  का  इस  बीच  निपटारा  हो  गया  है

 दि  तो  किन  शर्तों  ;  और  थ

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री
 :  (#)  तिष्ठान  के  737  श्रमिकों  में  लगभग

 ध्
 ay  27  1968  से  हड़ताल  पर  हैं  ।

 इन  श्रमिकों  ने  एक  श्रमिक  के  विरुद्ध  जारी  fi =i  ये  ४ द |  ।  के  आदेश  की

 की  मांग  मनवाने  के  लिए  हड़ताल  की  है  ।  यूनियन  की  ओर  से  किसी  अन्य  तको

 र्
 ने  की  कोई  मांग  नहीं  आई  ।

 श्रम  विभाग  ने  शीघ्र  ही  प्रबन्धकों  और  यूनियन  के  प्रति  विचार  विमश

 किया  ।  कई  बैठकें
 की  र

 लेकिन  कोई  समझ
 1  नहीं

 किय  यन  को  भी  यह

 च् परिषद  दिया
 गय  न्यायाधिकरण  तथा  अतिरिक्त  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  के
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 व  ्

 1890  (  )  a  लिखित  सर

 क्ष
 अनिर्णीत  पड़े  हुए  सामान्य  विवाद  को  दृष्टि  में  रखते  यह  हड़ताल  गैर-कानूनी

 है

 हड़ताल  को  समाप्त  कर  देना  परन्तु  हड़ताल  जारी  है
 ।  हड़ताली  श्रमिकों

 अ

 हड़ताल  पर  जाने  के  लिए  उकसाने  वाले  श्रमिकों  के  विरुद्ध  औद्योगिक  विवाद
 अधिनियम

 धारा  26  के  अन्तर्गत  एक  मामला  दर्ज  कर  लिया  गया  है  ।  दिल्ल  प्रशासन
 के  श्र

 और रा  विवाद  को  निपटाने  के  लिये  और  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  तथा  श्रमायुक्त  ने  प्रबन्ध

 यन  की  अन्तिम  संयुक्त  बैठक  18-11-1968  को  बुलाई  |

 क जी  नहीं  !

 दि
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यूनियन  ने  मुअत्तली का  आदेश  वापिस  लेने  के  लिए  seen

 यह  कहा है  कि  किसी  श्रमिक को  उसके  दुराचार  के  लिए  मुअत्तल  करना  उनके

 क  दै  और  उनके  प्रमाणित  स्थायी  आदेशों  के  अनुकूल  है  ।

 "
 सहवास  न  करने  के  आधार  पर  तलाक  AA  का

 425.  श्री  दी०  Wo  फार्मा  श्री  रणजीत  सिह  क

 श्री  बलराज  मधोक  :  भी  वेणी शंकर  शर्मा

 विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  थ

 प्रक्रिया क्या  सरकार  को  ऐसे  व्यक्तियों की  कठिनाइयों  का  पता है  जिनक

 af  ता
 की  धारा  488  के  अंतगर्त  अलग-अलग  रहने  की  डिग्री  के  कारण  दलीप

 ह

 अधिकारों से

 होना  पड़ता  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  औचित्य  पर  विचार  किया है  वर्षों  तक

 सहवास  करने  के  आधार  पर  तलाक  लेने  का  अधिकार  दिया  जाये
 ज

 सा  कि

 प

 के  न्यायिक

 पार्थिव  के  मामले  में  और

 सवा 1 ae  pe  re
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  fat

 को
 विधान  लाने

 का

 ्

 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुहम्मद  यूनुस  :  जी  कुछ  र dag  सदस्यों

 Zqaq aq  रे  में  विधि  मंत्री को  पत्र  लिखे  थे  ।  ्
 ह

 सरकार  ऐसे  मामलों  में  सहवास  न  करने  के  आधार  पर  तलाक  का  अधिकार  दिया

 जाना
 उचित  नहीं  समझती  यदि  कोई  सम्पन्न  व्यक्ति  अपनी  पत्नी  अथवा  अपने  बच्चों a

 ह

 चाहे  अथवा  उनका  पोषण  करने  से  इन्कार  करता  है  तो  दण्ड  प्रक्रिया
 संहिता

 की
 धारा 188

 के  अन्तर्गत  अलग-अलग  रहने  आदेश  fear
 जा  सकता है  ।  इस  धारा के  अंतिम

 संक्षिप्त  उ  किस्म  के  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  इस  धारा  के
 अस्तगत

 आ
 3  सता o>

 =

 लिए न  तो  f
 ष

 से  परित्याग  सिद्ध  करना  आवश्यक  पति-पर्सन
 का  | अलग-अलग
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 Written  An  we  ्  Agrahayana  14,  1890  (Saka)

 वद यक  पूर्वापेक्षा  के  लिए  डिग्री के  साथ  पृथक रहना  एक  अ  frat
 है  ।  इस  साकार  ह न्यायिक

 Ta

 रहने का  व्यय  देश दश  को  समान  मानना  बैतूल

 म  करका  सिरिस  आ  पेरिस  धारणा  है  |
 होंगी  ॥  इ  द्

 की  अवधि  तक  सहवास

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |
 व्

 क
 a

 इतनी
 जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के

 व्यक्तियों के
 क

 लिये  प्रशिक्षण  केन्द्र
 थ

 126.  श्री  सिद्धर्था :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  at  रेंगे कि  :

 (  क्या  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  पढ़ाने के

 लिए  विशेष  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  किसी  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  की  गई
 है  जिससे

 उनको  सर  री  सेवा  में  शामिल  होने  योग्य  बनाया  जा  सक े;

 यदि  तो  किन  श्रेणियों  के  पदों  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ;  और

 (
 5  क्या  उक्त  राज्यों संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  केन्द्र  द्वारा  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  बद

 ह

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्यमंत्री  फूल रेण  :  ह  लोगन
 |

 आई०  To  आई०  पी०  और  अन्य  केन्द्रीय  सेवाओं  शिक्षाएं  ;

 तथा  राउ

 म

 कारी  कौर असैनिक  सेवाओं  सम्बन्धी  वर्ग  Il  और  at  III

 दफ्तर  सम  पद  |  की पर कायक ध

 ॥  श्रीमान  ।

 ्

 अनुसूचित  जातियों  की  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  के  बारे  में  थ  क

 ्
 समिति  at  सिफ़ारिशों  थ

 349  7.  श्री  प्र०  उठ  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  12  1968  के

 कित  aa  संख्या  3505  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  क्य  अनुसूचित

 जातियों  की  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  के  बारे  में  यार्डी  समिति  द्वारा  की  गई  शेष  सिफारिश
 पर

 क्यें

 गये  नीचे  यों  और  कार्यवाही  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा

 थ weet  कल्याण  विभाग  में  राज्यमंत्री  फूलरेणु  :  एक  वि  तरण

 जिसमें  इन  सिफारिशों  पर  की  गई  कार्यवाही  की  ओर  इंगित  किया  गया  सभा-पटल  पर  रखा

 तता  है

 ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  veto  ठी०  2550/68  क

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  बारे  में  ज्ञापन

 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  26 लि  थ्रिलर  द

 ना

 1968  के

 अतारांकित
 ae  गयी  SVIEE

 केस उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बत नि
 इ

 ara क sy  एक  प्रति  सभा-पटल
 पर  ae  cea

 तय

 थ
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 5  1968
 ——

 लिखित  उत्तर
 ्

 क्या  सर  कार  ह  sa  aT  में  की
 गई  मांगों  के  बारे  में  कोई  अन्तिम  fora  कर

 लिया
 है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  ae  ae

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ज्ञापन की  प्रति कल्याण  विभाग  में  राज्यमंत्री  फूलरेण
 गुह

 ल  पर  रखी  जाती  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 ए
 ०  2551/68]

 -  ).  इस  मामले  पर  सम्बन्धित
 सदस्यों  से  कुछ

 और
 वीगर

 गया था

 are

 at

 हू  तय  हुआ  कि  सदस्यों  के  दृष्टिकोण आयुक्त  तक  पहुंच

 कर  fear  जए

 ब

 दिल्‍ली  क् at re  बइडयालय

 द्
 342  ,  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा

 श्री  रा  रा०  सिंह देव  :  ्

 T  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 क्या  यह  सच  है  कि  नारी  रक्षा  समिति  की  श्री  पी  मंजु  अग्रवाल के  बयान  के

 जो  10  1968  के  टाइम्स  में  प्रकाशित  हुआ
 ध ा

 नियों  में  वेश्यालय  चलाये  जा  रहे  हैं  ;  और
 व

 यदि  हथ  तो  za  सरकार  इस  मामले  में  कार्यवाही  कर  रही  है
 !

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्यमन्त्री  ०
 )  फूल रेणु  :

 तथा

 दिल्‍ली  में  चलाया  जाने  वाला  कोई  बैद्यालय  सरकार  की  निगाह  में  1  महिलाओं  और

 लड़की  पण  य  दमन  1956,  के  उल्लंघन  के  विधान
 लान  मायल

 न

 द भी  द
 आते  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 द  नाइट्रोजन  पी ०  205  का  उत्पादन

 थ

 oer
 क्या  खाद्य  तथा  हू

 (
 ee

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1969-7
 तक  नाइट्रोजन  पी  उत्पादन  होने  का  अनुमान

 उसका

 उसकी  कितनी  खपत  की श
 ara

 Ta करने  की  योजना  बनाई  गई  है  और  उस  अवधि  में
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 Answers  December  5,  1968

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  अन्ना साहिब

 और

 हजार  मैट्रिक टनों  में

 नाइटोजन  te  ओ

 अनुमानित  eat  2,000  a  650

 917  380 अनुमानित  स्वदेशी  उत्पादन

 थ
 सुनता

 4) त  ८1  270
 ia

 1,083

 द्वारा  की  जानी है  ।

 200 4,  a
 परायी  रूप  से  नियोजित  आयात

 «1,083, जिस

 196  70  के  आयात  का  वास्तविक  कार्य क्रम  i  a

 डुल
 खरीद  पैर  at  के  अन्त  में

 al पूर्वा वशिष्ट  और  स्वदेशी  उत्पादन  वि  नग  रखते  हुये  निर्धारित

 | किया  जाये

 Washing  away  of  Timber  and  Other  Goods  to  Pakistan  in  Fle

 Shri  Sharda  Nand  pleased  to Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  b
 state

 (a)  ether  it  is  a  fact  that  a  large  quantity  of  timber  and  some  militar  ed  and  civilian

 trucks w  washed  away  to  Pakistan  during  the  floods in  the  month  of  September  ar

 1968 i.  \ssam  and  Darjeeling  ;

 the  estimated  value  of  the  timber  and  other  goods  thus  washed  away  to  Pak  n  and

 (c  1? teps  being  taken  by  Government  to  get  these  goods  back  from  Pa.

 T  e  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commun  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  to  (c)  The  information  is  being

 collected  fror  sources  concerned  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  n  due  course

 अन्दमान  द्वीप  समूह  के  आदिम  जातीय  लोग

 +
 3432.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  वि  की  कृपा

 करेंगे
 rf

 जातीय  लोग  दयनीय

 कता

 सरकार  को  मालूम  है  कि  अन्दमान  द्वीप  समूह
 के

 जिस  |
 स्थिति  में  र  ः  r

 और  विभिन्‍न  रोगों  से  पीड़ित  हैं  ;  और
 की

 fe  at  क्या  1966-67  और  1968-  69
 में  उनके  उत्थान

 ि राशि  नियत  की  गई  है  और  यदि  at,  तो  कितनी  और  उसका  उचित  प्रयोंग  कि

 गया  है
 ?

 =

 समाज  Req  विभाग  में  ea  फूलरेणु
 :

 (
 तथा

 कुछ see
 समय  ya  एक  चिकित्सा  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  द्वारा  की  गोल  कमि  और  अंकुश क्र मि
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 द  1890
 )

 |  हि  स्तर
 न  (-S=$=

 चर्मरोग  तथा  रतिरोग  की  पूर्वानुकूलता  के  कारण  सामान्यता  अनेक
 मुतवास

 का  पता  चला  है  ।  काउंसिल  आफ  मेडिकल  हेलसिंकी  के  माध्यम  से  एक  और  चिकित्

 सम्बन्धी  सर्वेक्षण  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।  शैक्षणिक  अच्छी  आर्थिक

 विकास  के  आवास  तथा  उपनिवेशन  तथा  सामुदायिक  विकास  खण्डों  की

 विस्तार  गतिविधियो ंके  परिणामस्वरूप  अन्दमान  द्वीप  समूह  के  आदिमजातीय  लोगों  के  सामान्य

 कल्याण  में  सुघार  पाया  गया  है  ।  विभिन्न  विभागों  द्वारा  सामान्य  विकास  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन

 के  निमित्त  राशियों  की  व्यवस्था  के  अतिरिक्त  पिछड़ा  at  क्षेत्र  में  विशेष  राशियों  का  विशेषतया

 प्रबन्ध  किया  गया  पिछड़ा  वर्ग  क्षेत्र  में  1966-67  में  0.704 लाख  और  1967-68 में  0.41

 स्व  रुपये हुए  ;  1968-69  के  लिए  0.65  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  कार  नि

 था  नानका उरी द्वीपों  के  दो  सामुदायिक  विकास  खण्डों के  लिए
 1968-69

 के  लिए  3.389

 की  बजट  व्यवस्था है

 Minor  Irrigation  Projects  in  Rajasthan

 3433.  Shri  Meetha  Lal  Meena  Will  the  Minister  of  Fo  griculture  be

 pleased to
 0  state :

 the  number  and  names  of  the  minor  irrigation  schemes  ich  are  b  ए  implemented
 with  Cen  tral  assistance  in  Rajasthan  ; ;

 (b)  the  success
 achieved

 in  completing  the  said  schemes ;  and

 (c)  the  amount  proposed  to  be  allocated  for  the  said  schemes  in  the  Fourth  Fiv

 a lan  ?.

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve  lop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Aunasahib  Shinde) :  (a).  According  to  the  revised  pz  tern

 or of  assistance  introduced  w.e.f.  1-4-1967,  all  State  Minor  Irrigation  Schemes  are  eligible f
 Central  assistance in  the  form  of  60%  loan  and  15%  grant,  subject  to  the  approved  ceiling.
 assistance  is  released  under  broad  Heads  of  Development  and  the  procedure  of  releas

 scheme-wise  assistance  has  been  dispensed  with  since  1961-65.  The  Ministry  of  Food,  A  cul-

 ture,  Community  Development  and  Cooperation  is  thus  not  aware  of  the  actual  numt  the
 minor  irrigation  schemes  under  implementation  in  Rajasthan.  However,  the  names  of  the

 incipal  minor  irrigation  schemes  which  are  executed  in  the  State  under  inor  Irrigation’

 ogrammes  are  indicated  below :
 (i)  Construction

 of  wells ;  द
 (ii)  Construction  of  channels 3

 (iii)  Installation  of  persian  wheels  ;
 द

 (iv)  Boring  of  the  wells  ;

 (v)  Deepening  of  the  wells  ;  ह
 (vi)  Private  tubewells  ;

 )  State  tubewells  ;

 (vii  )  Installation  of  pumping sets,  h  diesel  and  electrical  |?
 Ace

 Water  Hew
 irrigati  chemes  costing  individually  upto  Rs.  15  lakhs  ;

 (ix)
 (x)  Sm  कह

 d¥cantrel
 sehemes  costing  upto  Rs,  50,000/-  each.

 (b)  Except  for  surf  ow  irrigation  schemes,  most  of  the  other  private  minor
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 irrigation  schemes  are  completed  on  year-wise  b  The  ८८९35  achieved  in  comple  the

 important  minor
 irrigation

 schemes  upto  the  th  111  Five  Year  Plan  and  t  ntici-

 1 pated  achievement
 by  the  end  of  1968-69  is  |  ted  below

 2

 _ के  Achievement  upto  Anticipa
 the  end  of  the  achiev  mt

 Third  Five  Year  upto of  the  Sch Scheme  थ  lan  196
 —
 aw =  मे

 a

 (In  Numbers)

 Construction  of  wells  5,90  ,021

 Deepening  of  wells  54,763  90,918

 213  447 Drilling  of  private  tubewells

 Installation  of  pumpsets  14,214  32,429

 527 Boring  in  wells  199
 6.  Deep  tube-wells  12  222

 (including  those

 drilled  by  the

 a  E.T.O.)
 थ

 Surface  Water  Schemes
 -,.  387

 a  mall  drainage,  flood  control  schen
 न  अज

 The  Fourth  Five  Year  Plan  of  the  State  of  Rajasthan  has  not  yet  been  final

 Ho  er,  against  the  proposed  outlay  of  Rs.  11.26  crores  for  minor  irrigation  pr  mme

 in  tl  tate  during  the  Fourth  Five  Year  Plan,  the  Central  Working  Group  of  the  M  stry of

 Community  Development  and  Cooperation  recommended  an  e  anced

 oa  of  Rs.  13.75  crores  for  this  programme.  Apart  from  this,  it  is  expected  that  an  mount

 of  Rs,  22.80  crores  would  be  made  available  from  the  institutional  sector  agencies  like  the

 rtgage  Banks,  Agricultural  Refinance  Corporation,  etc.  for  financing  private  minor  irrig

 wo  during  the  Fourth  Plan  period

 Minor  Irrigation  Projects  in  Swai  Madhopur,  Rajasthan

 34  Shri  Meetha  Lal  Meena:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  state

 (a)  e  number  and  names  of  the  minor  irrig  es
 being

 implemented  in

 District  Swai  Aadhopur  in  Rajasthan,  with  Central  assistance

 the  time  by  which  they  are  likely  to  be  completed  ;

 the  amount  proposed  to  be  allotted  for  the  said  scheme  during  the  ourth  Five

 Year P  and

 vhether  any  new  schemz  is  under  consideration  of  Government  ?
 द

 ‘The  च् of  State i JILATE  in  the  Minist  rv  of  ar  |  ommunity  Develop-
 ion  fe  लत ment  and  ane  Shinde)  a)  to  (d).  The  information  is  being

 collected  from  the
 Goverment  of  pre  ani  il will  on  receipt  be  laid  on  the  Table  of  the

 Sabha.
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 क

 s  in  Rajasthan
 Sink Saking  of  Te

 Tubewell:

 r  of  Food  and
 ageiculsine

 be  pleased

 ome

 gtr
 Shri  Meetha  Lal  Mee Lal  Meena

 vie

 he  Fourth the  number  of  tubewells  proposed  to  be  installed  in  Rajasthan  dur

 Five  ‘ear  Plan  ;  and

 (b)  the  tentative  amount  proposed  to  be  provided  by  the  Central  Governmen  the

 ate  Government  for  these  tubewells

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 opment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  The  State  Government  pr
 a  target  of  sinking  100  State  tubewells  and  475  private  tubewells  during  the  Fourth  द
 However,  the  Central  Working  Group  on  Minor  Irrigation  has  supported  sinking  of  200  St

 tubewells  against  100  proposed

 (b)  The  Central  Working  Group  has  recommended  an  outlay  of  Rs.  175  lakhs  for  t

 onstruction  of  200  tubewells  against  Rs.  47  lakhs  proposed  by  the  State  Government  fo
 ate  tubewells  in  the  Fourth  Plan  The  Fourth  Plan  has,  however,  yet  to  be  finalised  and

 the

 quantum  of  Central  assistance  is  not  known  The  private  tubewells  will  be  sunk  by  th  Lajas-

 vators than  Ground  Water  Board.  Loan  for  this  purpose  would  be  made  available  to  the  cu

 either  hrough  the  Land  Development  Banks  and  the  Agricultural  Refinance  Corporat

 सहायक  सेटेलमेंट  अफसरों  का  तबादला

 a,  36.  श्री  ato  नाठ  देव :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने की
 क  [  करेंगे कि  :

 ह

 क्या  सहायक  सेटलमेंट  अफसरों  को  एक  क्षेत्र  में  तीन  वर्ष
 ही

 आए
 अधिक

 समय  तक  नहीं

 म
 तो  एक  ही  क्षेत्र  में  तीन  ag  से  अधिक  सम समय  vr

 =

 वाले  अफसरों

 कितनी  है

 vai

 अधिक  समय  तक  उनके  वहां  काम  करते  रहने  के  क्या  का
 1

 इनका  कब  तबादला  किया  जायेगा ?

 )  नहीं  । रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (

 थीं  है  कि  सहायक  बन्दोबस्त  अधिकारियों  को  एक

 क्षेत्रों

 न  वर्ष  से  अधिक  समय

 तक  नहीं सत्य नहं नहीं रह  दिया  जाता  है  ।

 से  प्रदान  नहीं  उठत े।

 e
 चटर्जी  एण्ड  पोलक  सिविल  इंजीनियरिंग

 कलकता

 ब

 कर्मचारियों
 की  छंटनी

 थ

 3437,
 भी  देवेन  सेन

 :  क्या  श्रम  तथा
 पुनर्वास

 त्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या ag  सच  है  fi  aq  चटर्जी  विल  इंजीनियरिंग
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 —_—— Written

 =  _
 23  tart

 ने  सेवा  समाप्ति  के  नोटिस  में  कोए
 बताये  ही  24

 की  ज
 कर्मचारियों  की

 सेवायें  सम

 a  समझाया  र-सरकारी
 _ (a,  क्या  इस  बात  को  देखते हुए  कि  इस  HF  को

 स

 फर्मों  द्वारा  डिजाइ  समृद्ध  हो
 ग

 ol * न  के  लिये  कुछ  sh  दिये  गये  यह  wa  tr
 इसका  विस्तार

 है  ;  और

 #
 =  यदि  तो  क्या  सरकार  इन  की  के  जिनकी  सेवाए

 समाप्त  कर
 ं

 गई  कुछ  कार्यवाही

 #  साथी  ।  से श्रम तथ  नर्वास  मात्रा  चल  2९  सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  और

 यथाशी  घ्  सभा
 मेज पर  रख  at  ज॑

 ड ह
 Rates  for  the  Distribution  of.

 3438,  ‘Shri  Nathu  Ram  Ahi ir irwar  Wl]
 Minister’
 -

 of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  rat  at  which  chemical  fertilizer  "5  are  suppica
 wre  supplied  to  th

 fe  MARION  ESKEIES
 and  the  rates

 at  which  State  Governments  supply  them  to  farmers ;  a

 whether  the  rates  at  which  chemical  fertilizers  are  supplied  to  farmers a  e  uniform
 in

 all  States  ;  and

 c)  if  not,  the  reasons  for  difference  in  their  rates  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve
 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  to  (c)  The  prices  at  ich

 ilisers  handled  by  the  Central  Fertiliser  Pool  are  supplied  to  States,  the  distribution  gin
 ed  on  each  and  the  retail  prices  at  which  these  are  expected  to  be  sold  to  fa  1$  are

 8  wn  in  the  enclosed  statement.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2552/68]  The

 ह Governments  are  expected  to  regulate  the  supply  of  fertilisers  to  farmers  at  prices  whicl

 not  more  than  the  retail  prices  indicated  for  each  of  the  fertilisers.  The  maximum  retail  ः  es
 out of  fertilisers  supplied  by  the  pool  to  the  farmers  through  the  States  are  uniform  throu

 Tr  ,  except  for  variations  caused  by  local  taxes  like  sales  tax.
 ‘

 Settlement  of  Repatriates  from  Kenya  and  other  Countries  in  Kashr

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar :  Will  the  Minister  of  Labour
 =

 Rehabilitation
 d  to  state be  plea

 क
 ्

 whether  Government  are  considering  any  scheme  for  settling  in  K  ir  displaced

 persons  m  Kenya  and  other  countries  ;

 and
 50,

 the  number  of  families  proposed  to  be  settled
 t,  the  reasons  there (c) i

 The  Deputy  Minister
 i in the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation

 (Shri  R.  Ghavan) :  (a)  to  (c)  Government  do  not  have  any  scheme  for  settling in  Kashmir
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 ics. placed  persons  from  Pakistan  and/or  repatriates  from  Burma,  Ceylon  and  other  cour
 >  far  as  the  displaced  persons  from  West  Pakistan  are  concerned,  they  were  settled  many  }  ars

 ago  in  different  States  such  as  Punjab,  Uttar  Pradesh,  Bihar,  Madhya  Pradesh,  Rajasthan,

 Maharashtra,  Gujarat  etc.  The  d  splaced  persons  from  East  Pakistan  have  also  been  settled

 mostly  in  the  Eastern  States  such  as  West  Bengal,  Assam,  Tripura,  Bihar,  Uttar  Pradesh  an
 yrissa.  The  repatriates  from  Burma  are  assisted  in  thcir  settlement  in  the  States  where  they

 e ad  roots  before  emigrating  to  Burma.  From  amongst  these,  about  4  families  of  Burma

 tri  रड  wh  o  had  their  roots  in  Jammu  and  Kashmir  State,  had  been  assisted  in  their  se  emeot

 there,
 So  far

 as  deportees  from  Kenya  are  concerned,  none  has  sought  assistanc
 regarding

 rehab  ation  in  Jammu  and  Kashmir  State.

 Dandaka  rany  Proj

 At 3440.  Shr  au  Ram Ahirwar :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation
 be  pleased  to  state  :  =<  =~

 क
 क्

 (a)  t  ime  likely  to  be  taken  further  to  complete  tk  ic  Vat
 dakaranya  Project

 the  number  of  families  rehabilitated  so  far  under  this  project  ;  and

 the  expenditure  per  family  incurred  so  far  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Reb  bilita-
 tion  (Shri  D.  Chavan):  (a)  The  Dandakaranya  Development  Authority  was  t  up

 1958  for  the  effective  and  expeditious  execution  of  the  scheme  to  resettle  displaced  rsons
 with from  East  Pakistan  in  Dandakaranya  and  for  the  integrated  development  of  the  ar

 articular  regard  to  the  promotion  of  the  interests  of  the  area’s  tribal  Population.  Resettle  i
 t nd  tribal  welfare  to  be  effective  have  necessarily  to  be  linked  up  with  the  general  developm

 of  the  area  involving  the  provision  of  basic  infrastructure  and  harnessing  of  the  resources  av
 ble  for  the  economic  uplift  of  the  local  population—old  and  new.  For  this  reason,  the  oject

 $  to  be  a  continuing  process,  for  some  time.

 East (b)  Upto  the  end  of  September,  1968,  12,252  families  of  displaced  persons  fro!
 kistan  have  been  rehabilitated.  Assistance  was  also  given  for  the  settlement  of  2,456  fan  ies  of

 landless  Adivasis.  |

 (c)  Funds  placed  at  the  disposal  of  Dandakaranya  Development  Authority  are  us  hot
 nly  on  resettlement  of  displaced  families  but  also  on  tribal  welfare  and  on  the  developme

 in  Infra-structure  of  common  amenities  and  facilities  like  health,  education,  communicatior

 irrigation,  extension  services  etc.  which  are  conducive  to  general  development  of  the  area

 the  benefit  of  both  the  Tribals  and  the  Displaced  Persons  settlers.  The  expenditure  so  in  rred

 cannot  be  directly  attributed  to  the  work  of  rehabilitation  as  such.  Expenditure  which  hz  een
 incurred  directly  for  the  rehabilitation  of  Displaced  Persons  settlers  works  out  to  Rs.  13,  00/-
 pet  1ily.  This  figure  includes  expenditure-on  work  site  camps,  maintenance  subsidy  col mmon

 ameniti¢
 sin  villages  (such  as  local  roads,  hospitals  and  schools  etc.)  and  prc

 portionate
 cost  on

 opment  and  ‘other  overhéad  items.

 ania  a  -1481
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 >

 हस  सरकार  द्वारा  ट्रैक्टरों
 को सप्लाई से  इन्कार
 बल  य

 3441.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा :  श्री  हिम्मत

 श्री  सु०  कु  ०
 तापड़िया

 :
 श्री  देवकीनन्दन

 क्या  ख
 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |
 को  बेचने या  यह  सच  है  कि  कृषि  औद्योगिक  निगम  के  माध्यम  से  ट्रेक

 सरकार
 ह

 हठ  के  कारण  रूस  सरकार ने  रूसी  ट्रैक्टर  सप्लाई  करने  से  दिया

 अ
 है  ;

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  और  कृषकों  की  भ
 मांग को  पुरा

 ह

 अव  क

 क
 सर  सामुदायिक  बिकास  तथा  त्री  अन्ना साहिब

 गी  नही ं।

 इन  ही  नहीं  होता  ।

 थ
 राष्ट्रीय  em  व्यवस्था

 sat  श्री  हिम्मतसिहका  :

 श्री Jo  Fo  तापड़िया

 श्री क०  प्रण  fag देव  :
 ह

 FUT AAT Hat Ae (a) aor wa ze

 पग
 य

 क्या  एक  राष्ट्रीय  ट्रंक  डार्लिंग  व्यवस्थ था
 स्थापित

 करने  के  जिससे  सारे  देश  में

 सीधे

 i

 ra  करने  का  प्रबन्ध  हो  कोई  योजना  की  गई  है  अथवा  तैयार  की  जा

 =

 ह  यदि  तो  यह  कार्यक्रम  कितने  चरणों  में  पुरा  होगा

 लागत  aaa गी  तथा  इसका  अन्य  ब्योरा  क्या  है  ;  और
 इस  योजना

 पर  कितनी

 क

 इस  योजना  के  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या
 it

 =

 ewe

 हैत

 की  जा

 et

 aaa  तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमंत्री  इ०  Fo  :
 ग

 जहां  बड़े  स्व चल  टेलीफोन  एक्सचेंज  वहां  ट्रंक  डार्लिंग  सुविधाएं प्र

 mete
 ol

 शुरू में  बम्बई  और  कानपुर  में  ट्रंक  एक्सचेंज
 सवाया  +  लिए  कर  का

 आयात
 किया  गया है  ।  बंगलोर-मद्रास म  पर  मद्रास  में

 67 में  ट्रंक  एक्सचेंज  चालू  कर  दिया  गया  है  ।  कोयम्बटूर को
 शीघ्र  ही  मद्रास
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 i=

 चल  एक्सचेंज  से  जोड़ने  क  पसार  ite  बम्बई  और  कानपुर  में  टू
 ट्रंक eaaat

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  काय  पूरा  होने ही  वाला  है  और  उनके  1969
 में

 चालू  हो

 की  आशा है  ।  इन  ट्रंक  स्व चल  केन्द्रों से  कई  महत्वपूर्ण  स्थानों  का  सम्बन्ध  जोड़

 स्राव  है  ।  बम्बई  ट्रंक  स्व चल  एक्सचेंज  से  पूना  और  सूरत  को  जोड़ने  की
 योजना

 दिल्ली  ट्रक  स्व चल  एक्सचेंज  को  दिल्‍ली  के  चंडीगढ़  औ

 श्रीनगर  से  जोड़  दिया  जाएगा  ।  कानपुर  ट्रंक  स्व चल  एक्सचेंज  को  वाराणर

 और  पटना  से  जोड़  दिया  जायगा  |

 दुसरे  दौर  में  अम्बाला  और  एर्नाकुलम  में  नये  टंक  स्व चल  एक्सचेंज

 खोलने  की  योजना  है  और  पहले  चार  ट्रंक  स्व चल  एक्सचेंजों  के  विस्तार  को  भी  योजना  नाई

 ई  है  ।  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  कुल  मिलाकर  लगभग  32  ट्रंक  स्व चल  ज
 खोलने

 गी  योजना  बना  रहे  हैं  जिससे  देश  भर  के  अधिकांश  सभी  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  उपभोक्त  T

 os डार्लिंग  सुविधा  उपलब्ध  हो  जायगी  ।  fart  भी  इस  योजना  का  कार्यान्वित  होना  वित्तीय अ

 सामग्री  सम्बन्धी  प्रसाधनों  और  विदेशी  मुद्रा  पर  निर्भर  करता  है  ।

 पहले  चार  स्कूल  एक्सचेंजों  की  परियोजना  की  लागत  22.11  करोड़  रुपये  +

 केपी

 92.8  लाख  रुपये  का  विदेशी मुद्रा  का  अंश  भी  शामिल  है  ।  ट्रंक  डार्लिंग  के  लिए  लम्बी
 री

 र  परिजनों  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  wages  सुक्ष्मतरंग  अन्य  कार्यों  जैसे--करा

 टैक्स  तथा  अन्य  उपभोक्ता  जैसे--रेल  रक्षा  विभा  और  प्रैस
 r q  इत्यादि  के  लिए  भी  लम्बी  दूरी  के  टेलीफोन  तथा  are  परिपथ  उपलब्ध  ती  हैं  ।

 केवल  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलग  के  लिए  इन  योजनाओं  की  लागत  का  अनुज
 द

 लगाना

 सभ  q  दीं  ।

 ्  ्

 बेरोजगार  व्यक्तियों  कां  एक  बनाने  का  प्रस्ताव क  a

 की  कृपा  करेंगे  कि 443,  श्री  न् ०  ठाकुर  :  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह

 कया  कुछ  वर्ष  पूर्वे  बनाये  गये  वैज्ञानिकों  और  तकनीकी  ज्
 पुंज के  उद्देश्यों

 पों  का  एक  पुंज के  समान  ही  देश  में  रोजगार  fears  दफ्तरों  में  दर्ज  बेरोजगार

 कोई  प्रस्ताव है  ;

 थि
 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 यदि  तो  संविधान  के

 क

 41%

 oe

 गये  उप
 उ

 थे  उपबन्धों  को  ध्यान  में  रखते

 me  क्या  कारण  हैं  ;  और

 (  इस  अति  ज्वलंत  स

 cmos

 के  लिये  ae  क्या  उपाय  करने  का  सरकार

 का  विचार

 :  नहीं  i
 रोजगार  तथा  पुनर्वास

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  स०  च०
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 ber  5,  1968 Weve

 डी ह

 सवाल

 क

 पैदा  नहीं हो

 देश  के
 स  fra  साधनों  q  q  जन-दफ़्ती का  आ  r  अधिक (a

 उपयोग  रने  का  ह  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  1968-69  की  वारिक  योजना

 विभिन्‍न  fa  स  कार्य-क्रमों  और  उन  विकास  कायम-क्रमों  जो  चौथी  पंचवर्षीय

 में  विभिन्  आर्थिक
 क्षेत्रों

 में  शामिल
 किये  अधिक

 से
 अधिक  रोजगार  अवसर  लब्ध  होने

 की
 आशा

 क

 ्
 Gularbhoj  Gosadan,  Naini  Tal

 a
 3445,

 be  pleased  to  state:
 Asked

 Ram  Gopal  Shalwale:  Will  the  Minister  of  Food

 i
 a

 बकर

 (a)  whether  it
 i is  a  fact  that

 t
 alt  ho sath  there is  provi  sion for  a  room

 for
 a  veterinary

 dis-

 pensary  i

 einai
 ularbhoj  Gosadan,  Naini  Tal  yet  there  are  neither  medicines

 nor
 any

 doctor

 D)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  action  taken  to  provide  medicines  an

 docto
 ci

 a

 _  The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  D  eve-

 lopmen  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde) :  (a)  A  stock  of  me  dicin  is  maine

 Gosadan tained  in  ne  of  the  rooms  of  the  Gosadan  office  building  for  rendering  first-a

 or  which  the  Manager  is  trained

 य  ः  Does  not  arise

 कालकाजी  दिल्‍ली  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  मकानों  का  निर्माण

 3446.
 श्री  देवेन  सेन  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  का  विचार  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्ति  थ

 दिल्ली  में  माध्यम  और  कम  आय  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पूर्व

 लिये  उनकी  कमजोर  आर्थिक  स्थिति  को  देखते  अपने  अभिकरणों  के  माध्यम  से  अथवा

 प्रशासन के  सहयोग  से  मकानों  का  निर्माण  करने का  काय  आरम्भ  करने का  और  मका

 तना
 लागत  को  30  ag  में  वसूल  करने  की  व्यवस्था  करने  का  है

 _....  यदि  तो  मकानों  के  निर्माण  के  लिये  इन
 लोगों

 को
 अपने  अभिव्

 माध्यम  से  व्याज मुक्त  पर्याप्त  सरकारी  दर  पर  निर्माण  की  सामग्री  और  मक  नाने की

 अन्य  सम्बन्धित  सुविधायें  देने  वांछनीयता  पर
 सरकार

 विचार  करेगी
 ;

 और

 fe  तो  इन  विस्थापित  व्यक्तियों  की  सहायता  कर  ने  के  लि  का  क्या

 उपाय  करने  1  विचार  है  ?

 CHATIT  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :
 नहीं  ।
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 eee  nl

 ि  नही ं।
 क ्

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  i  के  केवल  वे  विस्थापित  ate  al  इत  catet  को

 ह

 के  योग्य  पात्र  हैं  जो  कि  दिल्‍ली  में  विशेष  समय  से  लाभकारी  रोजगार  पर  गे  हुये

 आधार  पर  प्लाटों  की  व्यवस्था  करना  सहायता  का  पर्याप्त  उपाय  समझ
 तता

 ड

 सहायता  के  अन्य  उपायों के  सम्बन्ध  में  कोई  विचार  नहीं  है  ।  अलॉटियों  में  से  अधि

 या  सरकारी  कर्मचारियों  की  जो  कि  अपने  विभागों  द्वारा  गृह-निर्माण  ऋण  नि

 होने  चाहिये  ।  अन्य  व्यक्तियों  को  या  तो  व्यक्तिगत  रूप  या  एक  या  उससे  अधि

 हमारी  समितियों  के  सदस्यों  के  रूप  माध्यम  और  कम  आय  वर्गों  को  गह  का

 देने  वाली  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अंतगर्त  ऋण  के  पात्र  होने  की  सम्भाव

 द

 थ

 ् दिल्‍ली  में  शरणार्थियों  के  लिये  आवंटित  प्लाटों  का  भूमि  का

 क्

 3447.  श्री  देवेन  सेन  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह
 बताने

 की
 Hq

 करेंगे
 कि  :

 ...  क्या  पश्चिमी  पाकिस्तान  तथा  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित
 ठ व्यक्तियों  पुनर्वास

 नये  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पट्टे  पर  दी  गई  भूमि  पर  एक  का

 भूमि  किराया  लेने  का  सरकार  का  विचार है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  बात  के
 औचित्य  पर  विचार  करेगी

 पश्चिमी  पाकिस्तान  तथा  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  पट्टे  पर  दी
 गई

 eu -
 का  पुनर्वास  के  कर  को  छोड़कर  भूमि  के  वास्तविक  मूल्य  के  आधार  पर  कम त्

 _  लगाया  जाये  तथा  उसमें  से  मुकदमेबाजी  तथा  विकास  का  व्यय  निकाल  दिया  जाये  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०
 तथा

 दिल्‍ली  कीं  grata  बस्तियों  में  भूमियां  विस्थापित  व्यक्ति  पुन व्यवस्थापन  अजन

 अधिनियम  1948  के  अंतगर्त  अजित  की  गई  है  ।  अधिनियम  के  अधीन  बनाये  गये  नियम

 अन्तर्गत  भूमि  के  अर्जन  तथा  विकास  के  वास्तविक  मूल्य  पर  3  प्रतिशत  वार्षिक  की  दर  से  भू

 का  किराया  वसूल  किया  जाता  है  |  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  ने  सामान्यत

 भूमि  के  बाजार  मूल्य  का  भुगतान  करने
 की

 इच्छा

 प्रकट  की
 उनकी  इस  इच्छा

 को
 ध्यान

 रखते  हुये  उनको  प्रति  100  वर्ग  गज  या  उसके  भाग  के  लिये  1  रुपया  वार्षिक की  दर  से  भड़

 किराये  का  भुगतान  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।  कालकाजी  के  निकट
 वीं

 पा किताब

 विस्थापितों  की  बस्ती  के  मामले  में  ऐसा  ही  कदम  उठाया  जा  सकता  था  किन्तु  हू ंध्यान में

 any
 हुये

 कि
 दिल्‍ली  में  वर्तमान  भूमि

 का

 भाव  गयी हक  इस  का  उजका
 yn

 figs  के
 | विरुद्ध  होगा  |
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 See  Agrahaya

 vane

 1890  (Saka)
 re

 दिल

 दिल्ली  की  कालकाजी  कालोनी  में  gat  पाकिस्तान  से  आये

 ्

 विस्थापितों  को  आवंटित  की  गई  afa  को  कोसा

 थ

 3448,
 की  देवेन सेन  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  mtd

 a Fe fr: 1 # (1) a (%  )  दिल्‍ली  में  कालकाजी  कालोनी  में  तथा  उसके  आस-पास  के

 हग

 में

 पाकिस्तान  से  विस्थापित  हुए  व्यक्तियों  को  आवंटित  की  गई  भूमि  और (2  )  पूर्वी  पार्कर

 aS
 आये

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  निर्धारित  की  गई  भूमि  का  अजन  और

 ला गत  निर्धारित  करने  के  सिद्धान्त  और  कसौटी  कया  थी  तथा  (i)  भूमि  aaa  की  (i) ी

 afi  खरीदने  का  (111)  मुकदमेबाजी  पर  हुए  व्यय  की  यदि  कोई  मुकदमेबाजी  हुई

 तथा  यदि  मूल्य  में  कोई  भेद  या  अन्तर  तो  उसके  कारणों  समेत  समूचा  व्योरा  कया  और  थ

 नई  दिल्‍ली  की  कालकाजी  कालोनी  में  पश्चिम  पाकिस्तान  के  विस्थाप्ति  व्यक्ति

 और  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  से  लिये  गये  प्रति  वर्ग  गज  भूमि  के  मुल्य  में  कित

 झ  र
 है

 ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ato  रा०  भूमि  अज

 द  मूल्य  निश्चित  करने  के  मुख्य  सिद्धान्त  दोनों  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  अ

 में  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  विस्थापित  व्यक्ति  पुनव्यंवस्थाप

 1948  को  धारा  7  में  दिये  गये  हैं  ।  व्यक्तिगत  मामलों  में  भूमि  अजय  क

 ्  ण लय  निश्चित  करने  के  लिये  जिन  तथ्यों  पर  विश्वास  किया  जाता  वे  अधिनियमों  में  दिये  गये  हैं  द

 तथा  अन्य  ऐसे  आदेशों  में  दिये  गये  हैं  जो  न्यायालयों  इत्यादि  द्वारा  पास  दिये  गये  हों  ।

 से  मामलों  की  संख्या  अधिक  बहुत  से  मामलों  इतने  वर्षों  के  पास  किये  गये  अधि

 निर्णय  तथा  आदेश  सरिता  प्राप्य  नहीं  हैं  और  इनको  एकत्रित  करने  में  जो  समय  तथा  श्रम  लगे

 ह  प्राप्त  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।  अलग-अलग  बस्तियों  के  लिए  अजित  की  गई  भूमि

 बारे  में  मुकदमेबाजी  पर  हुए  खरच  का  कोई  अलग  लेखा  नहीं  रखा  जाता  और  कालकाजी  बस्ती

 बारे  में  इस  जानकारी  को  एकत्रित  करने  में  जो  समय  तथा  श्रम  लगेगा  वह  भी  प्राप्त  परिणामों

 अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 ह
 परिश्रमी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  कालकाजी  बस्ती  में

 50  रुपये  प्रति  वर्ग  गज  की  दर  से  अलाट  की  गई  है  ।  1953  में  जिस  समय  अलॉटमेन्ट  गई

 तब  यह  दर  भूमि  अजन  तथा  विकास  के  अनुमानित  व्यय  पर  आधारित  थी  ।  कालका  जी  के

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्ती  में  प्रीमियम  की  अस्थाई  दर
 )

 रुपये

 प्रति  वर्ग  गज  निश्चित  की  गई  है  ।  यह  दर  भूमि  अजन  के  मूल्य  तथा  विकास  पर  होने

 अनुमानित
 व्यय  पर  जो  कि  वर्तमान  में  पर्याप्त  मात्रा  में  बढ़  गया  आधारित  है  ।

 द  Scheme  for  Landiess  People  in  Kumaon  Region  (U.  P.)  क

 state $
 3449.  Sh  ij.  5  .  Bist:  Will  the  Minister  of  Food  and

 Agric  culture
 be  pleased  to

 (a)  whether  स ee pledoxe  to)  prepareia  vZchame  diately  to  solve  the  acute
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 लिखित  उत्तर
 = eee  —— - i

 व
 probl  of  the  landless  in  Hilly  Districts  of  t  rd  in  U.P.  ;  and

 1 |  .  gg
 my  0)  ifso,  the  time  by  which  the  scheme  would  0८.  Immpicm  ts  है  and  the  details  of  the

 sch  me

 ‘The  Minister  of  State  in  the  Misistry  of  Food,  Agriculture,  Co  munity  Deve-
 lopm  at  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  No,  Sir.

 {  Does  not  arise.

 "Registration  and  Allotment  of  Land  to  Landless  People  in  Ku:

 Region  (U.  P.)

 50  Shri  J.  B.  S.  Bist:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricultt  e  be  pleased  to

 State:

 |  ed  land whether  Government  had  taken  a  decision  to  register  the  names  of  the
 less  licants,  who  desired  to  have  land  in  Teraj-Bhabar  area,  from  the  21st  May,  5 to  date
 and  ०)  the  date  on  which  their  registration  was  started  and  if  not,  the  reasons  refor  ,

 (b)  whether  Government  are  soon  making  suitable  arrangements  to  allo  ad  to  the

 fay,  1965;
 ए

 ants  registered  in  the  Office  of  District  Magistrate,  Nainital,  up  to  2151.
 az  ording  to  their  registration  number  ;

 (c)  #  30,  whether  Government  would  also  make  arrangements  to  allot  land  to  lov  paid
 overnment  employees  also  ;  and

 (d)  if  so,  the  progress  made  in  this  direction  so  far  and  if  not,  the  reasons  therefo:

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  eve-
 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  No  decision  has  been  take1

 ह the  (५0४16 0६  of  U.  P.  to  register  names  of  certified  landless  applicants  desiring  settlemen’

 land  in  Terai  and  Bhabar  area  after  2151  .May,  1965.  Very  little  area  of  vacant
 |  available  in  Tarai  Bhabar  Government  Estates  for  allotment.  Registration  of  fresh  applic
 ons  was,  therefore,  gived  up  in  1965.  The  Government  of  U.  took  a  decision  in  October,

 Fresh 1967  restricting  allotment  of  1201  in  this  area  to  landless  residents  of  Kumaon  Division.

 applications  were  entertained  by  the  Deputy  Commissioner,  Naini  Tal  only  in  accordance  wi

 this  directive.

 red (b}  and  (c).  No  arrangements  have  been  made  for  alloting  land  to  applicants  reg

 ब् up  to  29th  May,  1965,  as  the  category  of  persons  eligible  for  allotment  in  this  area  been

 alte  i  from  October,  1967.  Due  to  scarcity  of  land,  it  would  not  be  possible  to  ommodate

 persor  beloging  to  categories  who  were  eligible  for  land  prior  to  1967  bu  ho  are  now  not

 eligible  For  the  same  reason,  it  is  not  possible  to  allot  lands  to  low-p  Government

 employees.

 (d  Question  does  not  arise.

 चीनी
 की art

 लि  थ  कि
 वान

 345  .
 श्री  ava  प्रभु  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 तथ चीनी  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  क्या  है  और  भारत  में  चीनी  नियंत्रण  वाली

 बिना  नियंत्रण  वाली  की  कीमत  क्या  है  ;

 1487,



 a  rs  es

 ber  5,  1968 Written
 Answers  ie

 गण

 eee
 और

 भारत  तर र
 महाराष्ट्र  तथा  मद्रास  राज्यों  में  इसकी  तुलनात्मक  कीमत क्या  भी

 SS

 का तुलनात्मक कामत क्या ह, आर त्व पर्णिका उपना देन लागत ी इन हु

 खाद्य

 pee  cee  सहकार  मंत्रालय में  राज्यमंत्री

 :  29  1968  को  लंदन  डेली  प्राइस  की  स्पाट  कोटेशन  जोकि  चीनी  के

 fax
 qa  प्रति लय  का  सूचकांक  जाता  थोक  आधार पर  29.00  पौण्ड  या  522

 गत  भाड़ा  सहित  यू०  Fo  96”  था  |

 1967-68  में  उत्पादित  चीनी  का  निकासी  लेवी  मूल्य  और  खुले  बाजार  में

 औसत  य  मूल्य  इस  प्रकार है

 प्रति  fra

 क
 1967-68  के

 सीजन  में
 उत्पादित  खुले  बाजार  -9-68

 _
 चीनी  के  60  प्रतिशत

 का  चीनी  खानों

 शुल्क  आदि  i  ee

 tad  बिक्री मुल्य  :

 13  2
 |

 रात  उत्तर

 WU  आन् मैसूर

 153.85

 आन्ध्र
 प्रदेश

 पाँ

 ौर
 '

 155.65

 दशमी  उत्तर
 मे  358.83

 बुलन्दशहर

 ,  राजर
 .  पंजाब

 मध्य  प्रदेश  )

 4

 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  7

 154.70

 |

 11०६  rr
 |

 156.22
 |

 उत्तर  विहार  तथा

 | परिश्रमी  बंगाल )

 165.724
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 कक  लिखित  उत्तर

 (@)  1968-69 के  लिए  उत्तर  महाराष्ट्र  और  मद्रास  राज्यों  में  चीनी  कारखानों

 के  लिए  गन्ने  का  निर्धारित  न्यूनतम  मूल्य  इस  प्रकार  है
 :

 रु०  प्रति  क्विंटल

 उत्तर  प्रदश  7.37 से  8.12

 ne

 _  7.37  से  9.35

 मद्रास  7.37  से

 अन्य  ओं
 में

 गन्ने  के  मूल्य  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 (7)
 चीनी

 की
 उत्पादन  लागत  कई

 एक
 तत्वों

 पर
 निर्भर  करती  है  जैसे

 कि
 गे

 की

 विक  गन्ना  पेरने  की  स्टोर  की  वेतन  तथा  मजदूरी  मूल्य  rq

 खाव तथा  अन्य  ऊपरी  खर्च  तथा  लगी  पंजी  पर  लाभ  ।  क्योंकि  विभिन्‍न  कारखानों  त

 क्षेत्रों  के  गन्ने  का  भिन्न-भिन्न  मूल्य  दिया  था  ।  इसलिए  प्रत्येक  क्षेत्र  में  उत्पादन  लागत  भी  भिन्न

 भिन्न  है  ।  अन्तिम  अध्ययन  चीनी  जांच  आयोग  ने  1963-64  में  किया  था  ।  सरकार  ने

 1967-68  में  सरकारी  वितरण  के  लिए  अधिग्रहण  किए  गए  उत्पादन  के  केवल  60  प्रतिश्त  का

 निकासी  मूल्य  निर्घारित  किया  था  ।  चीनी  का  मूल्य  राज्यवार  आधार  पर  निर्धारित  नहीं  कि

 नाता  है  बल्कि  सरकार  द्वारा  निर्धारित  गन्ने  के  न्यूनतम  औसत  वास्तविक  संघ

 में  चीनी  कारखानों  की  गन्ना  पेरने  की  अवधि  पर  विचार  करने  के  ave  चीनी  जांच  आयोग

 स्तावक  35  क्षेत्रों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  उपर  उत्तर  के  भाग  )  में  निर्धारित
 मूल्य

 द

 टायर  कारखानों में  हड़ताल

 3452.  श्री  लोबो  प्रभु  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 टायर  कारखानों  में  हड़ताल
 की

 अवधि  कया
 इस  हड़ताल  के  कारण  टायरों  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हु हुए

 क्या
 सरकार  विवाद

 य-निर्णय को  सौंपने  पर  विचार कर  रही  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  न्याय-नीवं  सम्बन्धी  आदेशों  को

 ae  [  जारी  करने  की  आवश्यकता  की  ओर  दिलाया है
 ?

 क्षेत्राधिकार  में प्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  (T).  मामला र

 7
 वनस्पतियों  का  हाइड्रोफोनिक  तरीके  से

 व
 कि  कृपा  करेंगे  कि  73.0

 3453.  श्री  लोबो  प्रभु  :
 कया  खाद्य

 तथा
 कृषि

 ई  की  stad  शराफ के  eee
 तरीकों  a  वनस्पतियों

 कया  सरकार  ने net  की

 हलका  3489
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 को  उगाने  सम्बन्धी  दावों  पर  विचार
 किया  है

 यदि  हां  ग

 ah  गेह

 की  aay a  बनाने  की

 विचार  किया

 _  विट  नही

 el  ae  ee

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 faw

 a
 सरकार  को  श्रीमती  शराफ  के  ऐसे  किसी  क  भर

 म  जान  नहीं
 |

 उर

 ही  नहीं  होता ।

 mes

 यदि
 श्रीमती  शराफ  के  ऐसे  दावे  सरकार  के  सामने  लाये  गए  तो  वह  उन

 पर
 विचार

 करेगी  |

 क

 मन  मे  न  की  वसली . जि |

 शमक
 एम ०  मेघ चन्द्र :  क्या  खाद्य  तथा  हि  मंत्री  :  बताने  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या था  AG  सरकार  ने  सीजन  में  धान  की  बचूली  की  प्रणाली  को  घोषणा की  है

 और  यह  ष  की  ही  है  ;

 os  aaa  ता कया  इस  प्रणाली  के  अनुसार  लोगों  पर  "ON!  तब  लग
 जाते  हैं  ;

 यदि  तो  वे  प्रतिबन्ध  कया  हैं  ;  और

 न

 A a)
 इसी  प्रणाली  को  जारी  रखने  और  ऐच्छिक  क्रम  तथा  जनता

 के
 अंशदान

 कक
 के  क्या  कारण हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (3  it  अन्ना साहिब

 ae

 मणिपुर  प्रयास  ने  गत  वर्ष  की  प्राइवेट  एजेन्सी  से  अधिप्राप्ति  कराने
 |

 a

 ।  राजस्व  एजेन्सी  प्रधानों  के  माध्यम  से  कार्य  करेगी  ।

 तथा  यह  प्रतिबन्ध  उत्पादक  द्वारा  25  क्विंटल  से  अधिक  अघोषित

 गैर-उत्पादक  के  बारे  में  15  क्विंटल  से  अधिक  स्टाक  को  रखने  से  सम्बन्धित  है

 ह
 ४  अधिप्राप्ति  का  यह  तरीका अधिक  से  अधिक  अधिप्राप्ति  करने  के  लिए  अपनाया

 है  ।
 प्रधानों  के  /  माध्यम  से  लोगों  से  स्वैच्छिक  खरीददारी  तथा  अंशदान  यथासम्भव  लिए

 an
 Fisheries  Development  Scheme  in  Madhya  Pradesh

 2  3455.  आ
 ri  G.  C.  Dixit:

 Will
 the

 Minister
 of  Food  and  Agricult:

 mre
 be  pleased  to

 (a)  लालसर  for  the  development  of  hery  industry  was  submitted  by  the

 Madhya:  Pradesh  Governinent  for  i inclusion  in  the he  Fourth  | Five  Year  Plan; :

 €b)  if'so,:  the.  details  thereof  and:the  cost  i  |  and
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 5  लिखित  उत्तर
 ाद्दययनतणण्य््त्रण्््णछ्णाण्या दय

 the  decision  taken  by  Governr
 in  this regard ?

 inister  of  State  in  the  try  of  unity  Deve-
 a  bh lopm  wey  Ma  ooperation  (Shri  AnRA  Shinde)  १  and  Sir  The

 ent es fT  f  Fisheries schemes  |  posed  for  inclusion  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  for  th
 in

 Mady  Pradesh  are  as  follows

 Name  of  the  Scheme  Outlay  propo  d  by
 the  State

 in  lakhs)
 Production  of  fish  seed  110.00

 Development  of  Reservoir  Fisheri  68.00

 rovision  of  Fish  Storage  and  दा  5  00
 D

 ti  facilities

 ON  eclamation  of  Fallow  Waters  5.60

 oe  3.50 isheries  Training  and  Educati

 Craft  and  Tackle  and  Aquariun  .  9.95

 Fisheries  Extension  of  C.  D.  Block  19.15

 Organisation  and  Capital  for  Coops  atives  and

 Corporations.  10.00

 4.65 Administration-cum-Technical  Sta

 10,  Publicity  and  Propaganda.  1.20

 11.  3.50 Development  of  Reverine  Fisheries |
 12.  h  Marketing  at  Urban  Cer  res.  3.45

 13,  duction  of  Fish  Seed  throug!
 her  Agencies  aaa:

 and

 5.00

 14  x!  .  20.00 rovements  of  village  ponds  for  हक

 care
 Total

 = शि

 (c)  The  1emes  h  ie ave  been  examined  in  consultation  1
 the  State  Government  and

 generally  approved.  The  amount  to  be  provided  in  the  State  Plan  been
 द

 11

 ्
 Minor  Irrigation  Schemes  for  Madhy

 3456  Shri  | टि  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Food  id  Agriculture  be  pleased  to

 State  ;

 whether  Government  have  sanctioned  any  amount  for  ration  schemes,  in

 0४
 radesh  during  1968-69  ;

 7
 (b)  ifso,  the  amount  thereof  ;  and

 967-68  for
 (c)  whether  State  Government  had  requested  for  any  extra  amount  during

 purpose  and  whether  it  was  granted  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  evelop-
 ६  pattern  of

 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  and  (b).  According  to

 finan  1  assistance  for  State  Minor  Irrigation  programmes  introduced  with  effect  f  1-4-1967,
 basis  of  t  >xpenditure the  Sta  Governments  are  eligible  for  60%  loan  and  15%  6  grant  on

 अध्  पति  hs
 the  approved  ceiling.  An  outlay  of  R

 ह  भ  has  been approved  for
 incurred,  am  ७
 1968-69  in  re  tofthe  Minor  Irrigation  tr  il  assistance,  in

 149]
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 ब  माणा
 a  —<—

 the
 we  pattern,  would  be

 released  towards  the  close  of  the  financial  year

 (c) C  uring  1967-68,  the  State  Governme  at  hi  ह द  \dditio  al  allocation

 of  Rs.  4.5  rores  which  included  Rs.  3.00  crore  ह  ate  1111  nor
 irrigation

 program  and  Rs.  1.50  crores  for  State  Sector  Schemes  including  deep  and  _  shal  wr  tubewells

 Howe  no  additional  allocation  to  States,  including  Madhya  Pradesh,  during  68  could

 be  made  owing  to  difficult  resources’  position

 Amount  spent  on  1967  General  Elections  in  Madhya  Pradesh

 57, tO!  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  st
 te  ह

 a)  the  total  amount  spent  by  Government  on  the  last  Ge
 se  ections | od -

 in  Madhya

 Pradesl  a  and
 क

 the  total  amount  spent  by  the  State  Legislative  Assembly  car  es
 during

 these

 elec  ons  as  given  by  them  in  their  Election  returns  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  M.  Yunus  Salee  yr  (a).

 2,00,000/-  (Rupees  fifty-two  lacs)

 (b)  According  to  the  statements  filed  by  1345  candidates  for  the  Legislative  Assembly

 ele  tion  (including  two  candidates  who  furnished  ‘nil  statements),  an  exp  diture  of

 Rs. 2! 9,68,718.00  (Rupees  twenty-nine  lacs  sixty-eight  thousand  seven  hundre  eighteen}

 was  incurred.  Out  of  a  total  number  of  1553  contesting  candidates,  202  candidat

 |

 and  have  not

 lodged  any  account  of  election  expenses,  and  information in  respect  of  six  candidates  who  lodged
 their  count,  is  not  readily  available

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सुची  में  आवेदन  देने  वाले

 3458.  श्री  ato  ato  शास्त्री  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि
 :

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिये  आवेदन  देने  वालों  की  प्रतीक्षा 3

 196  तशन

 31

 कुल  कितनी  संख्या थी

 )  चालू  वर्ष  में  कुल  कितने  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  जाने  की  संघ  और

 क्या  सरकार  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  ध्यान  में

 हुए
 टेलीफोन

 हों  के  उत्पादन  के  लिये  नये  कारखाने  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही
 है उपकर  >  wT

 संसद-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमंत्री  Fo  Fo  a  (
 क  )  लगभग

 ),000
 4,

 लगभग  75,000  |

 बंगलोर  के  वर्तमान  टेलीफोन  कारखाने  के  अलावा  लम्बी  दूरी  के  पा  उपस्कर  के

 निम  के  लिए  एक  नया  कारखाना  लगाने  और  फ्यूज  आदि
 धपा

 लिए  एक  सहायक
 यूनिट

 र
 गाने  का  भीं  प्रस्ताव  है  ।

 दूरसंचार

 उपाय  र  के निर्माण  के  लिए  और  अधिक  कारखाने
 स्थापित  व  ने  की

 शि
 चौथी  पंच  के  आकार  और  इसके  लिए  निर्धारित  वित्तीय

 साधनों  से  सम्  | इसकी  Shee
 el
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 नम 14  अग्रहायण  लिखित  उत्तर

 ie Ge ee चन  दिव
 a  gr

 of  Communi:  cations Use  of  Hindi  in  the  De

 e  Shri  Shiv  Charan  Lal  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  to

 state

 di, (a)  the  measures  adopted  by  his  Department  to  (i)  bring  out  their  publications  in  Hit

 (  aintain  Service  Books  of  class  IV  employecs in  Hindi,  (iii)  secure  funds  from  the  Minis

 झ Finance  for  additional  translators  and  Hindi  typewriters  in  view  of  the increasing  translat  छि
 work,  (iv)  prepare  programme  for  teaching  Hindi  under  the  Hindi  Training  Scheme  to  su

 A
 icers  and  employees  as  were  below  45  years  of  age  on  the  Ist  January,  1961,  (v)  make

 Hindi  knowing  persons  work  in  Hindi  ;  and  (vi)  to  appoint  Hindi  knowing  persons  at  the  lev
 of  Joint  Secretary,  Deputy  Secretary  and  Under  Secretary  to  conduct  the  Hindi  Implementatio

 ion Scheme  and  the  Hindi  Training  Scheme, in  view  of  the  Official  Languages  Act  and  the  ord
 ithe  Ministry  of  Home  Affairs  there-under ;  and

 (b)  the  dates  on  which  the  said  measures  were  adopted  and  the  outcome  thereof

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  Com:

 nics  tions  (Shri I.  K.  Gujral) :

 (a)a
 d  (b),  (i)  The  Annual  Reports  of  the  Department  and  the  two  Public  Undertaking  der

 its  control  viz.  the  Indian  Telephone  Industries  Limited  and  the  H  tan

 50 Teleprinters  Limited,  are  brought  out  in  Hindi  in  addition  to  English.  Steps  a

 being  taken  to  bring  out  in  Hindi  the  publication  entitled  ‘General  information  and
 Instructions  governing  licences  for  Wireless  Telegraph  in  India

 A  Instructions  about  the  maintenance  of  Service  Books  of  Class  IV  employe  Hadi
 are  being  implemented

 (it  rovision  for  funds  for  the  creation  of  one  post  of  translator  and  urchase  of

 dditional  Hindi  typewriters  has  been  included  in  the  Budget  pr  sals  of  this

 Department.

 Jecessary  action  for  teaching  Hindi  has  already  been  taken

 lindi  knowing  persons  in  this  Department  (Main)  have  got  the  option  to

 Hindi  ः

 work

 (vi)  A  here  is  no  post  of  Joint  Secretary  in  the  Department  (Main)  t  he  | Deputy

 tary  has  been  given  the  responsibility  for  the  implementation  of  programme
 of  ogressive  use  of  Hindi  and  the  Hindi  Teaching  Scheme  An  U  er  Secretary

 ha  en  designated  as  the  [Liaison  Officer,  Hindi.  Teaching  Scheme  for  th  Depart-

 These  orders  were  issued  on  the  24th  September,  1968  d  12th nt  (Main)

 ugust,  1968  respectively

 Use  of  Hindi  in  the  Ministry  of  Law

 0.  Shri  Shiv  Charan  Lal:  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state  :

 measures  adopted  by  his  Ministry  to  (i)  bring  out  their  publications  in  Hindi, (a)  हि
 (ii)  maintain  rvice  Books  of  Class  IV  employees  in  Hindi,  (iii)  secure  ac

 ances  from  the

 iditional  translators  and  typewriters  in  viev 1.  th  creasing  transla-
 Ministry  of  Fina

 .
 tion  work,  (iv)  program

 e  for  teaching  Hindi  under  the  Hindi  ling  Scheme  to
 th  at  Janus  ह  1961  (v)  make such  officers  and  em

 years  agent
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 aa
 बपाਂ  कि  nd  tn  ann  TT

 the  Hindi)!  |  ह  ons  work  LOW  ing  perso  at the  level  of

 Joint
 Seere  ,  Deputy Secretary  and  Under  Secretary  to  conduct  the  Hindi  Ia  plementation

 Scheme  orders and  the  Hindi  Training  Seheme,  in  view  of  the  Official  Languages  Act  and  th

 of the  Ministry  of  Home  Affairs  there-under ;  and

 (b)  the  dates  on  which  the  said  measures  were  adopted  and  the  outcome  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  M.  Yunus  Saleem

 (i)  The  Annual  Administrative  Report  on  the  activities  of  the  Ministry  of  Law,  whick

 pared  for  circulation  to  the  Members  of  Parliament  in  connection  with  discussions  on  t  a
 क

 idget  Demands,  is  published  both  in  English  and  Hindi  A  monthly  Law  Report  in  Hin

 ntitled  *"[1८10८11218178  Nyayalaya  Nirnaya  containing  the  reportable  judgments  of  the

 Supreme  Court  is  being  published  by  this  Ministry  from  April,  1968  A  similar  monthly  Law

 Report  in  Hindi,  entitled  Nyayalaya  Nirnaya  containing  the  reportable

 udgments  of  the  High  Courts  may  be  published  from  January,  1969.  Besides,  Hindi  translations

 of  Central  Acts,  prepared  by  the  Official  Language  (Legislative)  Commission  constituted  in  the

 Ministry  of  Law,  Legislative  Departmeat,  in  pursuance  of  the  directions  issued  by  the  Presider

 his  Order  dated  the  27th  April,  1960,  under  clause  (6)  of  article  344  of  the  Constitutior

 re  published  in  the  Government  of  India  Gazette  under  the  authority  of  the  President  und

 ause  (a)  of  sub-section  (1)  of  section  (5)  of  the  Official  Languages  Act,  1963.  Copies  of  h

 gery
 au

 ithoritative  texts  in  Hindi  of  the  Central  Acts  are  available,  on  payment,  with  the  Man

 yernment  of  India  Publication  Branch,  Civil  Lines,  Delhi-6.

 ii)  Steps  have  been  taken  to  secure  Service  Books  in  diglot  form  (Hindi  and  glish)
 the  Central  Forms  Store,  Calcutta  As  soon  as  these  are  received,  the  service  ooks  of

 Class  IV  staff  will  be  maintained  in  Hindi  also
 क

 (ili)  Adequate  arrangements  for  the  Hindi  translation  work  of  this  Minist  y  have  been

 made  Action  has  also  been  taken  to  obtain  sufficient  number  of  Hindi  typewrite

 iv)  The  facilities  available  under  the  Hindi  Training  Scheme  of  the  Mini  rs. strv of |
 ह  Home

 rs  are  being  fully  utilised  by  this  Ministry  in  accordance  with  the  instruction
 sued  by

 Linistry

 (v)  As  regards  making  the  Hindi-knowing  persons  work  in  Hindi,  it  may  be  stated  that
 main  functions  of  the  Ministry  of  Law  are  tendering  of  legal  advice  and  draft

 islation  Legal  advice  is  usually  given  on  files  of  the  respective  Ministries/Departments  ट
 Government  of  India  which  refer  them  to  this  Ministry.  There  is  hardly  any  scope  fo

 fficers  and  staff  to  do  nothing  and  drafting  in  Hindi  on  such  cases  So  far  as  the  Bills
 ncerned  translation  in  Hindi  thereof  is  usually  supplied  to  Parliament  All  resolutio

 notifications  and  administrative  reports  are  being  issued  by  the  Ministry  of  Law  in  English
 Jindi  simultaneously.  Replies  to  the  letters  received  in  Hindi  from  the  Hindi-speaking  St

 or  members  of  the  public  are  invariably  given  in  Hindi  or  are  accompanied  by  Hindi  translat
 ereof.  There  is  no  restriction  on  the  Hindi-knowing  employees  to  use  Hindi  in  their  K.

 s  Ministry  also  complies  with  the  orders  of  the  Ministry  of  Home  Affairs  in  regard  the
 pros  ive  us€  of  Hindi,  as  far  as  possible

 at  accordance  with  the  instructions  issued  by  ्य
 at

 the  Ministry  of  yme  airs,  a  Joint Secretary  ar  Deputy  Secretar  in  the L  स्  sw94a  a  jor Under  Secretar  क  Mepartment
 Secretary  and  an

 tment  01  Legal  Affairs  of  fas  Minisiny  have  been  nominated
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 1  लिखित  उत्तर
 a

 लि for  lookit  after  the  progress  of  the  Hindi  ह  4  th  ndi  Teaching

 Scheme  is  Not  considered  necessary  for  such  ox
 them  to  ni

 to  enable

 scharge  their  duties  in  this  behalf.

 Yo  date  has  been  specified  for  the  various  measures  to  be  taken  for
 रख

 use  of  ne  and lindi  in  the  transaction  of  Government  business.  The  preccss  is  a  contiou 1000
 every  a  mpt  is  made  to  implement  the  instructions  of  the  Government  in  the  mat  without

 delay.

 Use  of  Hindi  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs

 61  leased Shri  Shiv  Charan  Lal:  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  be
 to

 sta

 a)  the  measures  adopted  by  his  Department  bring  out  their  publications in  Lindi;
 (

 ह
 ii)  maintain  Service  Books  of  Class  IV  employees  in  Hindi;  (iii)  secure  advances  from

 istry  of  Finance  for  additional  translators  and  typewriters  in  view  of  the increasing  trai  isla
 {
 ग  work;  (iv)  prepare  programme  for  teaching  Hindi  under  the  Hindi  Training  Schen  to

 1  officers  and  employees  as  were  below  45  years  of  age  on  the  Ist  January,  1961;  (v)  प
 Hindi  knowing  persons  work  ia  Hindi  ;  and  (vi)  to  appoint  Hindi-knowing  persons  a

 level  of  Joint  Secretary,  Deputy  Secretary  and  Under  Secretary  to  conduct  the  Hindi  Impl
 mentation  Scheme  and  the  Hindi  Training  Scheme,  in  view  of  the  Official  Languages  Act

 aa the  orders  of  the  Ministry  of  Home  Affairs  there-under ;  and

 {b)  the  dates  on  which  the  said  measures  were  adopted  and  the  outcome  thereof  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Communications  (Dr.  Ram  Subhag

 Singh)  (a)  and  (b).  (1)  The  Annual  Report  of  the  Department  is  published  bot  English 1  Hindi  since  1962

 (2)  Instructions  regarding  maintaining  Service  Books  of  Class  IV  Staff  Hindi  have
 issued  by  the  Ministry  of  Home  Affairs  in  August,  1968.  Action  to  impleme  t  the  instruc-

 a  sis  being  taken  |

 (3)  Required  number  of  posts  commensurate  with  the  work-load  have  en  created  and
 Hi  di  Typewriters  provided

 i (4)  Employees  are  being  deputed  for  trainin  under  Teaching  /  Training
 Schem  m  time  to  time  5

 (5)  is  beiny  done  with  d  egqar  €  cies
 of  work  2 and

 di-knowing  officers  at  appropriate  levels  have  been (6)
 e

 n
 ated  t  implement  the

 Instructions
 i  by  the  Ministry  of  Hon  ffair  he  Official  Languages  Act,  1963

 as  amended

 Use  of  Hindi  Work  in  the  Ministry

 3462.  Shiv  Charan  Lal:  will  the  Minister  of  Food  and  Agricu  re  be  pleased
 to  state  oe

 (a)  the  measures  adopted  by  his  ry  bring  ( out  their  publications in  Hindi;  (ii)
 maintain  Service  Books  of  Class  I  em  s  in  Hindi;  (iii)  secure  advances  from  the  Ministry
 of  Finance  for  additional  translators  a.  writers in  view  of  the increasing  translation  work;
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 ६  or
 (iv)  prepare  programme  1  अ  or  teachin  =  ndi  Tra  Scheme  tc  uch  officers

 and  emp!  es  as  were  below  45  years  of  age  on  the  Ist  January,  1961;  (४)  make  the  Hindi

 of  Joint knowi
 ng  ersons  work  in  Hindi  ;  and  (vi)  to  appoint  Hindi-knowing  persons  at  the  lev

 Se  ary,  Deputy  Secretary  and  Under  Secretary  to  conduct  the  Hindi  Implemer  ‘ion

 order eme  and  the  Hindi  Training  Scheme,  in  view  of  the  Official  Languages  Act  and  th

 he  Ministry  of  Home  Affairs  there-under  ;  and

 (b)  the  dates  on  which  the  said  measures  were  adopted  and  the  outcome  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopn  nt  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  (i)  Important  publicatic

 Ing  ar  \ual  reports  are  already  being  issued  in  Hindi,  a
 )  So  far  as  the  Departments  of  Agriculture,  Community  Development  a

 1  Cooperation
 are  concerned,  service  books  of  class  1V  employees  are  maintained  in  Hi  Efforts
 are  being  made  by  the  Food  Department  also  to  maintain  service  book  7 f

 class
 IV

 employees  in  Hindi,

 (il  Proposals  for  creation  of  additional  posts  of  Hind
 rs  and  purchase  of

 typewriters  are  being  processed,

 (iv  20  per  cent  of  the  officers  and  staff  who  are  required  to  be  trained  in  Hindi,  are  being in,

 Jeputed  for  Hindi  Training  every  year.

 (v)  Instructions  already  exist  that  all  officers  and  staff  knowing  Hindi  shouk  se Hindi
 in  Official  notes  and  drafts  as  far  as  possible.

 have (४  Hindi  knowing  officers  of  the  rank  of  Addl.  Secretary  and  Joint  Secre

 been  already  nominated  as  Controlling  Officers  in  each  Department  of  this

 Deputy  Secretaries  dealing  with  Administration  have  been  nominated  as.  l  15011

 ork- Officers  in  each  Department.  Under  Secretaries  in  each  Department  having

 ing  knowledge  of  Hindi  have  been  appointed  as  Branch  Officers  for  Hindi  Ining
 heme  and  Hindi  Implementation  Scheme  except  in  the  case  of  rtment

 of  Community  Development  and  Cooperation.

 above  measure  were  adopted  on  receipt  of  instructions  from  the (b)  T  nistry  of

 Home  Affai  in  the  month  of  July  1968.  It  is  too  early  to  precisely  assess  t
 progress

 made.

 Use  of  Hindi  in  the  Ministry

 Sbri  Shiv  Charan  Lal:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilit  be

 please  )  state  :

 the  measures  adopted  by  his  Ministry  bring  out  their  publications  f ह  Lindi;

 (ii)  mi  ntain  Service  Books  of  Class  IV  employees  in  Hindi;  (iii)  secure  funds  from  the  M  stry

 of Fi  ince  for  additional  translators  and  Hindi  typewriters  in  view  of  the  increasing  transl  tion
 Ww  न  ;  (iv)  prepare  programme  for  teaching  Hindi  under  the  Hindi  Teaching  Scheme  to  su

 rs  and  employees  as  were  bclow  45  years  of  age  on  the  Ist  January,  1961;  (v)  mak

 Hi  knowing  persons  work  in  Hindi;  and  (vi)  to  appoint  Hindi-knowing  pers  at  the
 level  f  Joint  Seeretary,  Deputy  Secretary  and  Under  Secretary  toconduct  the  Hind  mples
 mentat  scheme  and  the  Hindi  Teaching  Scheme,  in  view  of  the  Official  Langu  s  Act  and
 the  orders  the  Ministry  of  Home  Affairs  therc-under  ;  and

 ee
 (b)  the

 dates  on
 \  lich  the  said  m:  sures  we  re  adoped  and  the  out-come  thereof  ?
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 लिखित  उत्तर

 SS  — ——S —<—=

 The
 Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi):(a)  and  (b).  A  Statement

 Ase.  Placed  in  Library.  See  No.  LT-2553/68]. Is  laid  on  the

 as

 H

 गाना का  मूल्य

 sos
 श्री  बाल्मीकि  चौधरी  क

 श्री  सु०  कु०  कापड़िया
 a

 श्री  हिम्मतसिहका

 पा  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृप  कि

 कया  उत्तर  बिहार  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  चीनी की
 मिलों  ने  गन्ने  के  सांविधिक

 मूल्य  करने  तथा  चीनी  के  खुदरा  मूल्यों  में  ताबूत  ae  की मांग की  है  ;

 यदि

 a

 चीनी के  मूल्यों  में  कितनी  वृद्धि  at  मांग

 को
 गई  है  और

 आधार  क्या  है  ;
 क  ह

 इन  मांगों  के  qe art  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 प

 ग
 उत्तरी  बिहार  तथा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  कारखानों  ने  गन्ने  के

 37  रुपये  प्रति  विवाद  से  बढ़ा  कर  10  रुपये  प्रति  क्विंटल  करने  के  लिए  कहा  है  ।  न्यूनतम क्योंकि

 or

 ह  का  लेवी  मूल्य  गन्ने  के  न्यूनतम  मूल्य  पर  अधारित  होता  इसलिये  गन्ने  के  मूल्यों
 में

 से  चीनी
 के  लेवी  मूल्यों में  भी  तदनुसार  वृद्धि  होगी

 और
 इससे  खुदरा  मूल्यों में  भी  ।.  .

 ~~ oA (71)
 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए कि  उत्पादन  के  30  प्रतिशत  की  खुले  बाजार  में

 चीनी  कारखानों  के  लिए न्यूनतम  मूल्य  के  ऊंचे  मुल्य  देना  सम्भव  होन
 ना  चाहिये

 ।

 श्रम  प्रशासन  के  बारे  केन्द्रीय  कायद
 a’

 ast

 a  a 165,  श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला

 भर  श्री  सु०  कु०  कापड़िया :
 थ

 श्री  हिम्मतसिहका :

 [  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 :  )  क्या  ag  सच  है  कि  श्रम  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  आयोग  द्वारा  स्थापित  किये  गये  श्रम

 सम्बन्धी  केन्द्रीय  कार्यकारी  दल  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  उस  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारि

 ल  इस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है

 और

 श्रम  rata  मंत्री  (att  :  अध्ययन  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को

 श्रम
 गाम

 तुत  की बल्कि  र
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 इस  मामले और  इस  समय  ई  कार्यवाही  नहीं  कर  रही  है  ।

 आयोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  दे  ae  Tt 4  जाग  Pd

 नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  क

 ह
 इ  काशीनाथ  पाण्डेय :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 और

 सरकार  ने  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लि

 ध्
 थ

 करने  का  fasta  किया

 तो  उसका  ब्योरा  कया  है
 ?

 Teas काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमंत्री  ई  इ०

 धि

 :  जी  नहीं ।

 अभी  तक  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 सेक्टरों  तथा  विद्युत  चालित  हलों  का

 क
 L67.  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय :  क्या  खाद्य

 सा

 घि  99  1968  के

 रांकित  प्रश्न  ह  4800  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध

 में  यह  बताने

 ea
 किं

 :

 ही क्या  ट्रैक्टरों  तथा  विद्युत  चालित  हलों  के  आयात  के  प्रश्न  पर  स

 re
 विचार  लिया  है  ;  और

 व

 इस  बीच

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है
 ?

 _  सामुदायिक  विकास  सह  र  मंत्रालय ——  अन्तासाहिब

 :  तथा  15,000  sinh
 gies

 ,  1075  क्रॉलर  टैक्टर  क  4,000  पावर
 द

 करने  का  निर्णय  किया  गया है  प्रकार है टिलर
 दर

 ais

 वाले  ट्रैक्टर

 (Rael

 6,000

 500

 चेकोस्लोवाकिया
 जैटर  2011  5,000

 रूमानिया

 सुपर  यूटी  ओ०  एस०  5,00

 जी०  डी०  आर०

 आर०  एस  ०-09  3,000
 ला

 कुल  जोड़  :  15,000
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 ट्रक्टर

 बुलगारिया

 टी०  एल०  30  To  200

 यूगोस्लाविया

 150 बी०  एन०  टी  ०-60

 क्रॉलर  ट्रेस  आफ

 250
 ७.

 eee

 a  600

 दोष

 = fet

 के  आयात  सम्बन्धी  प्रश्न  पर  या  जा  रहा  है  |

 चोथी  योजना  के  चीनी  के  उत्पादन  का  लक्ष्य

 श्री  युगल  मंडल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  25  जलाई  8  के  अतारांकित

 ai  J0  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्यां  सरकार  ने  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चीनी  के  उत्पात

 और लक्ष्य  f  धारित  करने  के  प्रशन  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?  तके

 लिए  अस्थाई

 ae  अन्ना साहिब सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में
 रा

 शिन्दे  )  और  ag  मामला  अभी  भी  विचाराधीन  है  ।

 विदेशी  तेल  समवायों  के  कर्मचारियों को क  हड़ताल

 69.  श्री  ए०  श्रीधरन  श्री
 अधीन  क्

 सिह  देव

 a

 शमी
 mole

 श्री  बाल्मीकी  चौधरी

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  in

 क्या  यह  सच  है  कि  तीन  विदेशी  तेल  समवायों  के  कमेर

 यदि  तो  हड़ताल  के  क्या  कारण
 हैं  ;

 इस  हड़ताल  के  कारण  उत्पादन  में  कितनी
 कमी

 हुई  ;

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  हड़ताल  शीघ्र

 बताय
 गई

 है  और
 यह  प्रयत्न  कहां

 तक  सफल  हुए  हैं  ;
 ee

 क्या  कार्य

 पिक  सप्लाई  न  होने के
 (=  कया  यह  सच  है  कि  तेल  विशेषतया  बेकिंग

 कारण  कुल  विशेषतया  पटसन  पर  कुप्रभाव  पड़ा  ws

 पो  हडताल से  ee  कुप्रभाव  पड़ा है  और  देश  के
 यदि  हू
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 ि
 केक

 गई

 गों
 पर

 र  इन  हड़तालों  के  कुप्रभाव  को  कम करने के  लिये  कार्यवाही  की  गई

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  gata  और  काल टैक्स  के
 श्रमिकों

 ने

 aA SIV ee a le yt / War  1968  को  काम  बन्द  कर  दिया  तथा  इनसो  व  आई०  बी ०  पी०  के

 कि

 rat  ने

 1968  &  सहानुभूतिपूर्ण  हड़ताल  की  ।  इनसो  तथा  argo  बी०  पी०  श्र  मित्रों

 ने

 15  1968  को  काम  शुरू  कर  लेकिन  बर्मा शैल  और  कालचक्र  apt

 ह
 1968  को  समाप्त  हुई  और  कार्य  अगले  दिन  प्रारम्भ  किया  गया  |

 18
 न

 aaa  के  श्रमिकों  ने  प्रबंधकों  द्वारा  304  श्रमिकों  की  छंटनी  किये  जान े|  विरोध

 ताल
 की  और  काल टैक्स  के  श्रमिकों  ने  कम्पनी  के  कलकत्ता  के  कार्यालय  को  बन्द  f

 जाने में
 ह

 के  विरोध में  ।

 इसके
 उत्पादन  की  कोई  हानि  नहीं  हुई  ।  कम्पनियों  की  कितनी  बिक्री  की  हानि हुई

 में  सरकार  के  पास  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 "
 परिचमी  बंगाल  की  समझौता  मशीनरी  ने  कई  एक  समझौता  बैठकें  बुलायें  ।  at

 ft  में  भी  16-17  1968  को  एक  त्रिपक्षीय  बैठक  बुलाई  गई  ।  इस  बैठक  हुए

 f  वार-विमश  के  परिणामस्वरूप  बर्मा शैल  के  प्रबंधकों  ने  छंटनी  की  कार्यवाई  को  5

 968  तक  स्थगित  रखना  स्वीकार  किया  और  श्रमिकों  ने  18  1968  को
 हड़ताल

 कि
 स  प्त  कर  दी  ।  विवाद  को  सुलझाने  के  लिए  दोनों  पक्ष  भी  आगे  विचार-विमश॑  कर

 र
 हैं

 ।

 के  प्रबंधकों  और  संबंधित  युनियन  के  बीच  भी  कार्यालय  के  बन्द  किये  संबंधी

 fa x  के  सम्बन्ध  में  एक  समझौता  हो  गया  है  |

 कुछ  सीमा  तक  जूट  और  रबड़  उद्योगों  पर  कुप्रभाव  पड़ा

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  द्वारा  कई  एक  वि  रण  pea  खोले  जाने  के  कारण

 उद्योगों
 पद पहने

 वाले  बुरे  प्रभाव  को  कम  कर  दिया  गय

 सेक्टरों  की

 sv  गिनती  तारकेदवरीं  सिन्हा

 «a  प्र ०  न०  सोलंकी

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 ल  कि

 क्या  किसानों  को  टैक्टर  दिये  जाने  में  बड़े  पैमाने  पर  चोरबाजारी  हो

 रही  है  (

 |  रूसी
 ट्रैक्टरों  *

 आयात

 की  बहुत  कमी  ही  it
 है

 a

 गतिरोध  उत्पत्ति  होने  के  कारण  ट्रैक्टरों

 यदि  तो  इस  eS aT  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?
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 on

 aa  aces

 gf,
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (9

 ट्रैक्टरों  की  चोरबजारी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें
 आई

 हैं  और  उ  जाच

 an

 तथा  रूसी  ट्रैक्टरों के  आयात  के  बारे  में  कभी  भी  गतिरोध  नहीं  प्रा  केवल

 [  कारण

 बा

 की  शर्तों  पर  दीर्घकालिक  बातचीत  होती  रही  है  और  केवल  मात्र  इसे  ही  कमी

 जा  सकता  ।  अब  ट्रैक्टरों  की  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  क
 रने

 निम्नलिखित

 यात  करना  मंजूर  कर  लिया  गया  है

 पहिये वाले  daze  ब क  कै

 नहीं कहा टैक्टरों क

 1.  रूस--डी  Fo-14  बी०  6,000

 इलाज

 2.  चैको
 rant —

 5,000

 3.  जी०  डी०  -09  3,000

 क  500 4.  रूमानिया--यू डी०

 कुल  :  15,000

 क  व

 उपरोक्त के
 h,  1075  कासर  feed  का  ATaATT

 करने  के  बारे  में  भी  निर्णय न्र  लर ढ
 कर  लिया गया  है

 ध का

 विदेशों  जिनमें रूस  भी
 शामिल  इन  समस्त  ट्रैक्टरों  के  आयात  का  कार्य  निकट

 भविष्य  में  पूर्ण
 हो

 जाने  की  आशा  है  ।

 थ

 कृषि  विश्वजीत

 34  71.
 श्री  बीरेन्द्र कुमार  शाह  :

 क्या  खाद्य
 तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 राज्य  सरका  रों
 को  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने

 तथा  उनके  संघारण
 के  लिये

 किस

 जार

 पर  धन  आवंटित  किया  जाता  है  ;

 इन  प्रयोजनों  के  स्थापना  के  तथा  उसके  पश्चात्‌  पांच  ष  तक  प्रति  वर्ष

 ही
 विश्वविद्यालयों  के  संधारण  के  गुजरात  राज्य  को  कितनी  राशि

 उपलब्ध
 कराई

 जायगी
 ;

 ः

 यहां  सुनिश्चत  करने  के  लिये कि  धन  का  इस  प्र  योग

 नाभ  केन्द्रीय
 सरकार

 ने
 गया  ए व्या  पुत्र अधिकतम  थ ा

 जाये  उससे

 (a )  उपरोक्त बात  को  e प्राय  साज  प  अप  ध्यान में रखते  हुए  स्थान  चुनने  के  मामले  में  रेखीय  कहां

 भर तक  जांच  करती  है
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 —

 Agtahays  1a  14,  1890  (Saka)

 विश्व oe  ey )  wat  कोई  राज्य सरकार एव

 अथवा  किसी
 स्थानीय  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  कृषि  शिक्षा  समूह  का  लगभग  स्वा

 स्थापित  कर  सकती है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  a

 ~ Wed )  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  आधीन  केवल  निश्चित  मदों  के  विकास के  लि

 वश्वविद्यालय  स्थापित  करने  तथा  उनके  विकास  के  लिये  एक  मान्य  सहायता  प्रणाली  के

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  भारत  सरकार  से  प्राप्त  अनुदान  में  से  कृषि  विश्वविद्यालय

 थापना  के  पश्चात  वित्तीय  सहायता  देती  है  ।

 गुजरात  राज्य  से  किसी  निश्चित  मदों  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  हेतु

 भी  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई  क्योंकि  अभी  तक  वहां  कोई  कृषि  विश्वविद्यालय  सथ

 जाने  वाली
 कि

 या  गया  है  ।  गुजरात  में  विश्वविद्यालय  स्थापित  होने  के  पश्चात  अगले  वर्षों  में  दी

 सा  भावी  सहायता  के  प्रश्न  पर  अभी  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 राशि  का  आवंटन  विकास  के  विशेष  मदों  के  लिये  किया  जाता  है  ।  उपलब्

 far  के  लिये  विश्वविद्यालय  उपयोगितावाद  और  लेखा  परीक्षा  प्रमाण  पत्र  भेजते ह ैen

 ही
 अतिरिक्त  परिषद  विकास  राशि  के  ठीक  प्रयोग  की  जांच  करने  के  लिये  विशेषज्ञों  के  दल

 7.
 विश्वविद्यालयों को  भेजती  है

 विश्वविद्यालय  राज्य  विधान  सभाओं  द्वारा  बनाये  अधिनियमों  के  अधीन
 ः

 | किये
 जाते  हैं  और  उनके  मुख्यालयों  की  स्थापनाओं  के  बारे  में  निर्णय  राज्य  सरकारें  करती  =

 हैं ।  यदि

 राज्य  सरकारें  स्थान  के  बारे  में  परिषद  की  सहयोगी  बनना  चाहें  तो  उन्हें  आवश्यक  सलाह दी

 | जाती  है  ।  दौरा  करने  वाले  दलों  के  निरीक्षणों  के  द्वारा  परिषद  सुनिश्चित  करती  है  कि

 थानों  पर  विकास  के  मदों  पर  कोई  व्यर्थ  व्यय  न  किया  जाये  ।

 शिक्षा  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसार  यह  राष्ट्रीय  नीति  के  रूप  में  मान  लिया

 या  कि  प्रत्येक  राज्य  में  एक  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  किया  जाये  ।  राज्य  की  मा
 नव  aft

 की  साधनों  की  उपलब्धियों  और  कृषि  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  के  नये  तर्क  reat
 द्वार

 ग्रहण
 किये  अनुभवों  के  आधार  पर  राज्य  सरकारें  अपने  राज्य  में  एक  से

 अधिक  कृषि  विवि
 यालय

 स्थापित  करने  की  वांछनीयता  पर  भी  विचार  कर  सकते  हैं  ।
 क

 कृषि  विद्यालय  योजना  के  अंतगर्त  सम्बद्ध  कालेजों  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।  कृषि

 यात्रियों  से  सम्बद्ध  जो  केन्द्रीय  परिसर  से  दुर  होते  अपनी
 बतियाया

 ह गी  स्वयं  व्यवस्था

 इ  शिक्षा  को  वास्तव करते  हैं  और  इसलिये  वे  लगभग  स्वायत्तशासी  होते  हैं  ।  इससे  इस  प्रका

 में  लाभकारी  बनाने
 के  लिये

 शि

 क्षा  के

 ही  का  भी  लाभ

 होता  है  ।  द
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 चावल का  आयात

 3472.  श्री प  गोपालन :

 att
 ac इक

 सी०  Fo  चक्रपाणी :  थ

 =
 द्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  इकस  फि

 क
 पा  सरकार  विदेशों  से  चावल  प्राप्त  क

 सम्भावनाओं
 का  पता  लगाने  के  लिए

 mit  के  प्रतिनिधियों  सहित  एक  दल  भेजने  के  प्रशन  चार

 क्या  केरल  सरकार  ने  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  रखा है  पौ
 द

 दि  तो  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है
 ?

 अपर  sinter  में  राज्यमंत्री सामुदायिक  विकास  a
 क  थ

 अन्ना साहिब

 द  ्  ह

 सरक  को
 ऐसा

 कोई
 प्रस्ताव  प्र  rane  ea  ह

 प्र

 ी
 नहीं  उठता  |

 राजस्थान  सें  भुखमरी के  बच्चों  की  सत्य

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया
 थ

 a
 श्री  न०  कु  सांघी

 क्या  सादा  तथा  होगी  गती  दह  साते

 ह  फि  रेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही

 द

 में  100  से  अधिक बच्चे  सुखे  से|

 गरण मर  गए

 के का (ख,) « क्या  इतने  बच्चों  की  मृत्यु  के  कारणों  के  बारे  में  केन्द्रीय
 सरकार  को  सुचित

 =

 ध

 यदि  तो  उसके  क्या
 कारण  | हैं

 ए  हसन
 ct

 ei  कॉ

 मॉ

 दिव

 mean

 मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन्ना साहिब

 से  प्रदान  ही  नहीं  उठते
 |
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 सरकारी
 क्षेत्र के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के  लिये  डाक  जोवन  बोला

 5.  श्री  रा०  रा०  सिह  देव
 थ्रो  कंवर  लाल  गुप्त

 श्री  लोबो  प्रभ  श्री  चेंगलराया  नायडू
 :

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  जीवन  बीमा  का |  विस्ता र  सरकारी

 च

 मं चा रियों  को  भी

 इसके अ  तर्गत  लाने  का  प्रस्ताव  और

 निष्कर्ष

 यदि  at,  तो  क्या  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  है

 va  क

 तो  उसके  कया

 संसद्-कार्य
 संचार  विभाग  में  राज्यमंत्री  इ०  कु०  :  तथा

 rate
 नो

 का  ma

 ei

 बांच  करते  के  पश्चात  को

 मिनट  कर  एला  स

 व

 खाद्य  विभाग  में  फालतू  कर्मचारी

 5.  श्री  रामावतार wal  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 ea  यह  सच  है  कि  खाद्य  विभाग  की  गतिविधियों  के  भारतीय  खाद्य  निगम  को

 ae  कर  हर

 से  विभाग  के  मुख्य  कार्यालय  के  अधिकांश  कर्मचारियों  के  फालतू  हो
 जाने

 यदि  तो  उन  कर्मचारियों  के  जिनमें  से  अधिकांश  ने  खाद्य  विभाग  में  fa naa  वर्षों

 rar  की  सेवा  के  हितों  को  सुरक्षित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  किये  जाने
 का  विचार

 थ

 कया  प्रस्तावित  भारतीय  खाद्य  निगम  विधेयक  में  काम  के
 ह  साथ

 का  ह  cal  की  सेवायें  निगम  को  सौंपने  तथा  उनके  अधिकारों  तथा  feat  की
 सुरक्षा  कर

 के

 लि  ए  उचित  उपबन्ध  करने  के  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ?

 ह  सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  अन्त

 साहिब

 :  फिलहाल  खाद्य  विभाग  के  मुख्यालय  में  कोई  कर्मचारी  फालतू  नहीं  हैं  ।  भारतीय

 यय  निगम  को  अधिक  फील्ड  कार्य  के  हस्तान्तरण  होने  से  मुख्यालय  में  कुछ  कर्मचारियों  के

 ra  की  सम्भावना  है  ।  इस  अवस्था  में  सही  अन्दाजा  लगाना  सम्भव  नहीं  है  |

 यदि  कोई  कर्मचारी  फालतू  हुये  तो  उन्हें  विभाग  में  अन्य  रिक्तियों  पर  अथवा  अन्यत्र

 खपा  लिया  जाएगा  |

 च

 कभी  ऐसे  व्यक्तियों  की  आ
 TETRA  पड़ेगी  भारतीय

 खाद्य  निगम

 में  प्रतिनिधि वि
 त  पर  भ गी  भेजा  जा

 ताकना
 a  AU

 जी  नहीं  ।
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 लिखित  उत्तर 14  1890

 ate  प्रदेश  में  नलकूप  लगाना

 3477,  ०  ब०  राज्‌  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ~  ae  कृपा  करेंगे  कि

 आंध्र  प्रदेश  में  1968-69  में  कितने  नलकूप  लगाने  का  प्रस्ताव

 कया  सभी  नलकूप  सरकार  द्वारा  लगाये  जायेंगे  अथवा  हर  व्यक्तिगत  पूंजी  के  आधार

 पर
 लगाये  यर  और

 थ

 किसानों  द्वारा व्यक्तिगत  रूप  से  नल  लगाने  के  लिये  सरकार  ड  ae  वाली

 सहाय

 तथा  अन्य  सुविधाओं  का  ब्योरा  कया  है  ?

 )

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  3

 (7)  1968 में  केन्द्रीय  दल  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  की  यात्रा के  दौर

 न

 यह

 गया  कि  राज्य  सरकार  का  1968-69  में  750  गैर-सरकारी  नलकूप  लगाने

 व
 है

 ।  इन  नलकूपों  के  निर्माण  के  लिये  ऋण  की  सहायता  कृषि  वित्त  निगम  और

 गस  बैंकों  आदि  संस्थागत  क्षेत्र  की  एजेंसियों  द्वारा  प्रदान  की  जाती है  ।  फिर  राज

 द्वारा  असफल  नलकूपों  के  लिये  उपदान  देने  का  भी  प्रस्ताव है  ।  राज्य  सरकार  ने
 ५३»

 a  भी

 sail  |  है  कि  गैर-सरकारी  नलकूपों  के  निर्माण  के  लिये  छ्िद्रीकरण  की  af  जायें  कृषि

 उद्योग  निगम

 रहा

 रा  प्रदान  की  जायेंगी  जिसे  कि  इस  कार्यो  के  लिये  उपकरणों  से  af

 थ

 किया  जा

 ः
 महाराष्ट्र  में  कृषि  विद वविद्यालय

 व

 3478
 ्  arg  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव
 क

 सच  है  कि  महाराष्ट्र में  चार

 )  यदि  तो  ये  विश्वविद्यालय  किन  स्थानों  पर स्  पत  TRY

 अ
 )  उन  पर  कुल  कितना  व्यय

 )  उन्हें  कब  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 कथा
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन्ता साहिब

 )  जी  हां  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  वे  अपने  राज्य  में
 कुल  मिलाकर

 कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करना  चाहते  हैं  ।

 पहले  से  स्थापित  विश्वविद्यालयों  में  से  एक  विश्वविद्यालय

 ie

 स्थान  पर

 है
 ।  दू  रा  विश्वविद्यालय  विदर्भ  तथा  मराठवाड़ा  क्षेत्रों  के  लिए दो  उप-क्षेत्रो ंर  अर्थात्‌  एक

 कोंकण  क्षेत्र  तथा  दूसरा  मराठवाडा  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  है  ।  pal  स्थान

 के  बारे  में
 अभी  निर्णय  किस

 किया
 जाना  1505



 Written  ce  स  1,  1890  (Saka)

 नााुतयल्‍यए।- एए एएकलश ट

 चन  चौथी  योजना  में  राहुल
 म (7)  महाराष्ट्र  सरकार  की  सु  अक  में  पहले  से

 नत स्थापित  एक  विश्वविद्यालय  का  कुल  अनुमानित  व्यय  9.22  करोड़  रुपए  होगा  ।  शेष  पर

 71  करोड़  रुपए  होगा  ।

 )  एक  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  1968  में  की  गई  सरकार  की

 रिपोर्ट  अनुसार  दूसरे  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  चौथी  योजना  में  की  जाए  गी  और  शेष  दो
 वास्तविक  यों  की  स्थापना  घन  की  उपलब्धि  के  अनुसार  आगामी  10  वर्षो ंमें

 की  जायेगी
 ।

 Price  of  Milk  in  Delhi

 3479,  ri  Ramavtar  Sharma:  Will  the  Minister  of
 Food

 |: है ०
 Sarratese

 be

 pleased  to  states  a

 a  fact  that  the  price  of  milk I nas  i  थ् (a)
 whether

 it  is
 vate  dairies

 in  Delhi;

 fi  1er  it  is  also  a  fact  that  the  Delhi  Milk  Scheme  propose  to  increase  the  price  of

 milk ;  .
 ८)  if  so,  the  reasons  therefor  ?  a

 द

 e  Minister  of  State  in  the  Miaistry  of  Food,  Agriculture,  Commu  Deve-

 lop  and  Cooperation  (Shri  Anuasahib
 Shinde):

 (a)  There  has  been  fa  ]  rice  of

 Admi- milk  1€  month  of  November er,  1968,“  omics  and  Statis
 ti

 nistration  urnished  tt
 mee

 Month, 1  vi  ५०

 मलाल  aban  pr

 ं

 द
 क

 etail  Price

 9
 January  beh

 February  1.25

 March  1.25

 April  1.28

 1.48 May

 June  1.50

 1.50 July

 August  1,50

 1.50 September
 1.50 October

 November  1.38

 अ  थ
 (b)  The

 ह

 te  13  Ur

 (c)  The:  ri  Milk  Scl  aioe  ie  The  sale  price
 of  milk  has  to

 keep  in  view  tion  charges. cost  price  taclatiing  the  procurement,  processing  and alate
 te  क

 ग्वालियर  के  लिये  डायल  saree  सीधे  टेलीफोन  करने  की  यो

 3480.
 श्री  रामावतार  द्वारा  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 अलक

 मध्य  प्रदेश  में
 में

 ग्वालियर  के  अन्य
 नगरों

 के
 के

 साथ
 डा  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने

 क  अल  आजन  हनन की  व्यवस्था  करने  का  को  |  और
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 1968.  लिखित  उत्तर

 ,  तो  इसे
 कब  क्रियान्वित  किय

 ari

 संसद  कार्य  तथा  संचार  विभाग  में
 राज्यमंत्री  इ०  कु०

 गु  तथा

 चौथी  योजना  ग्वालियर  में  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  सुविधा  की  व्यवस्था
 किये  जाने

 का  प्रस्ताव

 बशर्ते वि  सके  लिए  आवश्यक  वित्तीय  साधन  और  विदेशी  मुद्रा  उपलब  rat

 हा

 में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज

 न

 3481,
 श्री  विश्वनाथ मेनन :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  क

 ए  कुल  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  कब  कायें  आरम्भ  ले  ;  और

 ह
 इसको  चालू  करने  में  यदि  कोई  विलम्ब  हुआ  है  तो  उसके  कया  कारण  हैं

 ?

 on

 संसद-कायम
 तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमंत्री  इ०  Fo  एर्नाकुलम

 1969  तक  स्व चल  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  चालू  किये  जाने  की  आशा  है

 द
 कीप

 क
 र  हई  अनुभव

 क ी  पिक
 में  कुछ  सुधार  करने  होंगे  ।

 क
 त्रिचूर  तथा  कोट्टयम  में  कमंचारियों  के  लिये a

 श्री  विश्वनाथ  मेनन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  =A

 के  लिये  क्वार्टरों क्या  सरकार  ने  त्रिचूर  कोट्टयम  में  तमंचा

 का  नि  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  और

 -

 यदि  तो  केरल  राज्य  में  उक्त  स्थानों  पर  निर्माण  कार्य  की  क्या  f

 (#) sft ae संसद्‌-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमंत्री  इ०  Fo  नी  नहीं

 जिल  पर  गा  ही  मिक

 ए्णकलम्‌--लट्ठा  नींव  के  लिए  टेंडर  आमंत्रित
 क

 ं  के  लिए

 प्राक्कलन  और  नोटिस  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  और  इस  वित्तीय  व

 टेंडर  आमंत्रित  किये  जाने  की  आशा  है  ।  दी

 दौरान

 त्रिचूर--इन  क्वार्टरों  के  लिए  विस्तृत  प्राक्कलन  को  अन्तिम  रूप  से
 a Tae  किय

 और  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  समाप्त  होने  के  पहल ेटेंडर  आमंत्रित  करिये  जाने

 को

 आप  गा  ह

 लिए  iy  को  5.4  लाख _  कोट्टयम--यहां  क्वाँरों  के  निर्माण  की  लागत  के

 रुपये
 की  मंजूरी  ह

 गा  हु

 क

 1969-70 के  दौरा  चालू  किये  जाने  की  आशा  है  aaa  कि  फंड  उपलब्ध  हों
 ।
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 विन ह  ‘ecem  5,  1968

 a
 afsant  पाकिस्तान  से  साये  लरणाधियों  को  भू

 stadt
 =

 |  ॥ दि ह  यह  बताने  की  कृपा 3483.
 मतों  लिपि  सर  सता

 अ

 ्

 of  पाकिस्तान  से  आये
 शरणार्थियों  को

 को
 पंजाब  में  कितनी  कृषि-भूमि  का

 आवंटन  किया  गय
 co

 a

 eee
 या  सभी  गरारियों  को  उतनी  ही  भु  ही  पाकिस्तान

 में  छोड़कर  आये  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  है

 ?
 ह

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  पंजाब

 में  1,58  042  विस्थापित  व्यक्तियों  को  15,64,9
 !  मानक  एकर

 व

 स्थायी  रूप  से

 आवरी  की  गई  है  |

 नहीं
 ।

 चूंकि  पश्चिम  पंजाब  में  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा

 yh क व्यक्तियों  हवा  रा
 पूर्वी  पंजाब  तथा  पैप्सू  में  छोड़ी गई  भूमि से  अधिक  कमी  हो

 पुरा  करने  के  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास )  शा

 8  गिए XIV  के  अनुसार  प्रत्येक  अलाटी  की  व्यक्तिगत  जोत  पर  क्रमबद्ध  कटौती  लागु  =  oft

 पंजाब  में  हरिजनों  को  भूमि  का  आबंटन

 3484.
 श्रीमती  निर्लेप  कौर :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 ह  पिछले  पांच  वर्षों  में  पंजाब  में  हरिजनों  को  कितनी  भूमि  म  आवंटित  की  गई

 7 mT ag [) ta  कि  ष मागों में  कृषि  भूमि
 का

 आवंटन
 पदर  पाकिस्तान  से

 ही
 er  थियों  को  हक  छीन  कर  किया  गया  और

 थ
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है

 ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  To
 ०

 (9)  संगीत

 सदस्य  के  मन  में  frees  कृषि  भूमि  के  आवंटन  का  fa  ढ ह

 532  मानक  एकड़  खेती-योग्य  भूमि  हर  सामान्य  एकड़  बंजर  तथा

 गर
 करर

 पिछले  पांच  वर्षों  में  पंजाब  में  |  ह  |  ह  तक  हस्तान्तरित या  बेची  गई  है  ।

 ज  आ _  नहीं
 ॥

 seq  नहीं  उठता  |
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 बत

 नट  नथ
 14

 £0  gy  लिखित  उत्तर
 ल

 कोटनाला  ओषधियों  सम्बन्धी f

 ह  ह  शो  चेंगलराया  नायडू
 :  क्या  खाद्य  तथा  क

 बताने को  कृपा

 करेंगे  किए
 क्या  यह  सच  है  कि  विशेषज्ञों  की  एक  विशेष  समिति  ने  सिफारिश  क  कि  स्वास्थ्य

 सम्बन्धी  संकटों  को  कम  करने  के  लिये  आज  कल  कृषि  के  लिये  उपयोग  में  लाई
 ज

 ही  कीटनाशी

 गधियों को  बदल  दिया  जाये
 क

 विशेषज्ञ  समिति  ने  और  क्या  सिफ़ारिशों  की  और
 a

 सरकार  ने  समिति  द्वारा  किये  गये  सुझावों  को  किस  ae  तक  मान  लिया  है

 shee

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 अ

 far) :  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  प्रोफेसर  एम०  एस०  देकर  की  अध्यक्षता
 ह
 मे  tel  के  हानिकारक  प्रभावਂ  पर  नियुक्त  समिति  के  अनुसार  कुछ  कीटनाशक  ate

 ह  कि  यद्यपि  काफी  प्रभावशाली  यदि  सावधानीपूर्वक  प्रयोग  में  न  लाये  जायें  तो  खतरन

 ी
 फिर

 भी
 खाद्य  फसलों  की  सुरक्षा  को  दुष्टि  में  रखते  हुये  समिति  ने  इस  समय  इनके  प्रय

 मे एक  दम  कमी  करना  उचित  नहीं  समझा  और  साथ ही  सिफारिश  की  है  कि  जेसे ही  ari

 दृष्टि  से  व्यावहारिक  हो  इनको  वैकल्पिक  रसायनों  द्वारा  प्रतिस्थापित  किया  जाय

 समिति  की  अन्य  मुख्य  सिफ़ारिशों  निम्नलिखित  हैं  क

 (1)  भारत  में  प्रयुक्त  होने  वाले  कीट  नियंत्रकों  के  प्रयोग  की  विधि  और  प्रयोग

 तानी  के  लिये  और  नये-नये  रसायनों  के  प्रचलन  को  नियंत्रित  और  निरीक्षण  करने

 ae
 एक व्यापक  समन्वित वैध  प्रणाली  स्थापित  की  जाये  ।

 (2)  जीव  औषधीय  विष  विशेषज्ञों  और  सरकार  कें
 हक  rad

 विभागों  के  अधिकारियों  से  निमित  एक  रजिस्ट्रेशन  समिति  की  स्थापना  की  जाये  जो  f

 के  विक्रय  और  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  अपन  यी  जाने
 बाली  सावधानियों  के  सम्बन्ध  में  परामर्श  देगी  ।

 (3)  रसायनों  के  विस्तृत  परीक्षण  के  लिये
 उपकरणों

 से  सज्जित  वेदांतिक
 एकक  स्थापित

 जायें ।  क

 संसद्‌  द्वारा  गत  सत्र  में  पारित  कीटनाशक  औषधि  बिल  के  अ rete  समिति  की

 सिफारिशों  को  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ।  द

 अखिल  भारतीय  मिटटी  तथा  भि  उपयोग  सर्वेक्षण
 संगठन

 क  ह

 श्री  दीपा :  क्या  खाद्य  तथा

 साह  नही  a

 | अ  8  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या 7  के
 उत्तर

 ही
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 क्या  अखिल
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 Written  Agrahayana  14,  1890  (Saka)
 —

 वजा  चूका विभाजन  वि
 {

 भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद्‌ को
 क्या-क्या  कार  1  है  और  उसमें  कितने

 निक  तथा  अनु सचिवीय  )  को  हस्तान्तरित  किया  गया

 क्या  इस  संगठन  के  कर्मचारियों  तथा  अनुसचिवीय  कृषि

 धान  परिषद्‌  में  शामिल  होने  का  कोई  विकल्प  दिया  गया  और

 यदि  saa  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक

 क
 रण  हैं

 ?

 &

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  र
 राज्यमंत्री

 |  श्री  अन्ना साहिब

 a

 a

 ).  प्रदान नहीं  होते  ।  a

 os

 8.  श्री  झ् ०  ह

 ee  ही यह बताने की ह... कं अ सय  Rey fe : THT HAT

 ao

 aan  pe रोजगार  देने  की  दुष्टि

 | अ  योजना  और

 ह  से

 निदाए

 करने  की

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है
 ?

 मि खाद्य हस
 सामुदायिक  विकास  तथा

 सहकार सा प्रोत मे

 मंत्रालय  में  राज्यों  अन्ना साहिब

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सुन्दरवन क्षेत्र के ee
 एक  योजना

 बह

 ।  राज्य  सरकार  योजना  की  तकनीकी-आधिक  सम्भाव्यता  पर  अभी
 नच
 चार

 कर  रही

 प्रदान  ही  नहीं  होता
 ।

 Scheme  to  Improve  the  Breed  of  Cows
 थ

 plea:  iv  state
 189  Shri  Nageshwar  Dwivedi :  Will  the  Minist

 Food  and
 Agriculture  be

 Pr a)  whether  any  scheme is  under  consideration  of  Gov  Vor  to
 _Speedily

 improve  the
 br  cows  in  view  of  acute  shortage  of  milk in  the  country ;  and

 (b)  ifso,  the  main  features  thereof  ?

 Deve- The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Communi
 »pment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  Yes

 (b)  Under  the  4th  Five  Year  Plan,  Indian  Council  of  Agricultural  Research  h
 proposed

 take  up  a  comprehensive  coordinated  research  project  on  the i improvement  of ५  >  Ss  impor-
 t  tc  Indian  breeds  through  the  use  of  exotic  breeds  viz.  (1)  Holstein,  (2)  Jers  (  )  Brown-

 ss  and  (4)  Red  Dane  so  as  to  develop  cattle  having  potentialities  for  high  1८५८  milk  pro- on  and  suited  to  various  agro-climatic  regions  of  the  country.
 Studies  will oa

 conducted on
 aif  ant

 ceanomie
 traits  with  a  view  to  assess  the  combin  ati  nd da  loeal  breeds  to

 obtain
 th
 the  |  Productive  and  reproduct  क  थी  ह
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 5  1968  लिस्वित  उत्तर

 ह
 349  बे णो शंकर  शर्मा :

 गी  दी०  चूं ०  शर्मा :
 क

 rare
 eA

 सह  aa
 ब  उ  wit

 कि
 1967  में  देश  में  कितनी  मछली  पकड़ी

 )  उक्त  अवधि  में  देश  में  कितनी  मछली  की  खपत  और

 )  अवधि  में  कितनी  मछली  का  निर्यात  किया  गया

 ‘

 ra,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्र  अन्ना साहिब

 देश  में  सन  1967  के  दौरान  14.00  लाख  मैजिक  टन  म  i  पकड़ी गई  ।

 )  सन्‌  1967 के  दौरान  देश  में  खपत  के  लिए  लगभग  |  1  लाख  मैजिक  टन

 मछलियां  sy  थीं  |

 [
 )  सन्‌

 1967  के  दौरान  19,911
 मेट्रिक  ट

 टन  मछलियां  f  गई

 दि

 कृषि-वित्त  सम्बन्धी

 गोपी  को  सिफारि

 3491.
 श्री  दी०  चं०  शर्मा

 ल्

 थ्री  वेणी  देखकर  दार्मा :

 .  क्या
 खाद्य

 तथा
 कृषि  मंत्री

 यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  हीं  में  faery  तथा  अनुसन्धान  ब्यूरो  द्वारा |  fest
 में  हुई

 वित्त  सम्बन्धी  एक  गोष्ठी  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  महत्वपूर्ण  फलों  की
 न्यू

 पुस्तक  कीमतों
 की

 घोषणा  प्रत्येक  फसल  उत्पादन  लागत  का  काफी  पहलें  निर्धारण  करने  कद  की  जानी

 पान  को  ऋण
 es

 aa  जिसमें  किसान  को  शस्य  स्वरूप  की  योजना
 बनाने

 में  तथा  बैंकरों  को  1
 क

 ने  के  सामान  का  पता  लगाने  में  सहायता  मिल

 क्या  उन्होंने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  सरकार  उन्हें  मुद्रा
 afa

 को  गिरवी

 रखने
 और  सीमा  के  मामले  में  सहकारी  समितियों  के  बराबर

 थ  क्या  इन  सुझावों  पर  विचार  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले

 ्  खाय  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  सें  राज्यमंत्री  अन्ना साहिब

 तथा  जी  हां  ।  विपणन  अनुसन्धान
 +>

 15 से  17

 तक
 न  ई

 दिल्ली  में  आयोजित
 कै

 कृषि  वित्त  So 1968
 न्झत

 की  पहली  और  दूसरी

 सिफारिशों
 वि

 न्त्वपण
 के  न्यूनतम  ह  गौर  सहकारी  संस्थाओं के
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 क

 Written  __  क  December  5,  1968

 समतुल्य

 लस

 के  साथ  व्यवहार  के  बारे  में  की  गई  घोषणा  से  है  ।

 अभी  नहीं

 "

 ही  नहीं  होता

 ह
 एका

 हॉप  Pro  efecto

 श्री  महत्व  दिग्विजय  नाथ :

 90.0
 श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया :

 t
 या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा
 करेंगे  कि  :

 pee  उत्तर  प्रदेश  कृषि  विस्व  प  नगर  के  उपकुलपति  ने

 ह

 रकार  से  20  करोड़  रुपये  की  तराई  एकीकृत

 ड किया  विकास

 परियोजना  आरम्भ  करने

 द
 )  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  तथा  विश्व  बैंक  इस  परियोजना  के  लिये  आवश्यक  धन  की
 सहाय

 की

 sTqe|
 था  कब  तक  कर  देंगे  ?

 ्

 क
 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अन  नार

 > =  )  से  उत्तर  प्रदेश  के  तराई  क्षेत्र  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  कृषि  विश्वविद्यालय
 थ

 नत  नगर  और  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  अच्छी  किस्म  के  संकर  बीर
 पठन

 an

 अन्य  ह  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  बीजों  के  उत्पादन  के  लिये  एक  प्रायोजन  बनाया

 ।  इस  प्रायोजन  का  लक्ष्य  खद्यान्नों  के  सुधरे  हुये  बीजों  की  उपलब्धी  का  विस्तार  करके  कृषि

 उत्पादन  में  वृद्धि  करना  है  ।  इस  प्रायोजन  की  कार्यान्वित  के  लिये  भारत  सरकार  ने  ऋण  सहायता

 न  करने  के  लिये  fart  बैंक  से  प्रार्थना  की  है  ।

 इस  प्रायोजन  में  लगभग  32,000  एकड़  के  क्षेत्र  के  विकास  का  प्रयत्न  किया  ज  उस

 पर  प्रायोजन  पूरा  होने  पर  दो  फलों  के  साथ  प्रतिवर्ष  40,000  एकड़  में  बीज  पाएगा

 प्रायोजन  के  पूरा  होने  पर  प्रतिवर्ष  लगभग

 लगाया  जाता है  ।

 56,000  टन  बीज  उत्पादन  करने  का

 ही

 पांच  वर्षों  के  समय  में  प्रायोजन  पर  कु  ल  200  मिलियन  रु०  के  व्यय  का  अनुमान  ट

 इस  प्रायोजन  में  तराई  विकास  निगम  बनाने  का  भी  विचार  किया  गया  है  जिसमें  r SAT

 श  कृषि  राष्ट्रीय  बीज  बीज  उत्पादक  और  कुछ  आदान  वितरकों  को  भी

 दाम  कया  जायेगा  ।  इसे  भारतीय  कम्पनी  अधिनियम  1916  के  अधीन  अन्तः  प्रति  किया

 जाये  गा  इसे  व्यापारिक  पद्धति  पर  चलाया  जायेगा  |  इसका  मुख्य  कार्यक्रम  अच्छे  नों  का

 भंडारी  और  बीजों  के  विपणन  का
 संगठन  करना गर

 आदान और  बी  उत्पादकों  को  भि  विकास
 a}  गैर  fo  ई  afa

 लाई
 और

 rasp  i
 प्रबन्ध

 करना  होगा
 |
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 14  1890  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  fi
 a ओ  अ  क  त  क  ्  —— विषय  की  ओर  ब्यान  दिलाना

 विकास  निगम  की  अधिकृत  लागत  पूंजी  2  करोड़  रु०  की  होगी
 ।

 इस  प्रायोजन के  अधीन  भाग  लेने  वाले  कृषकों  को  अपने  खेतों  के  विकास  तथा

 मशीनों
 और

 कृषि  आदानों  की  खरीद  के  लिये  ऋणों  का  प्रबन्ध  किया  जायेगा  ।  साधारण

 योजन के  आधार पर  भारत  का  राज्य  बैंक  ऋण  देगा  और  उसकी  अनुप्राप्ति  करेगा  ।  इस

 करने  का
 एक  सलाहकार  समिति  करेगी  जो  भारत  सरकार  द्वारा  बनाई

 -

 fara
 बैंक  के  एक  अभिज्ञता  दल  ने  इस  देश  का  अप्रैल-मई  1968  में  wa

 वा  में  विश्व  ga  के  अधिकारियों  के  साथ  समझोते  के  लिये  बातचीत  जारी  है  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर
 ध्यान  fear

 LLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 उत्तर  प्रदेश  में  स्कूलों  के  अध्यापकों  को  मांगों  के  कारण  उत्पन्न  स्थिति
 द
 स्ट  |  |

 3

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  मैं  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  निम्नर्लि

 ace ओर  शिक्षा  मंत्री  का  ध्यान  दिलाती  हूं  और  प्रार्थना  करती  हूं  कि  वे  उस  पर  एक  वक्तव्य  दें
 की

 प्रदेश  में  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  की
 मांगों  के

 जिसके  परिणामस्वरूप  स्कूल  बन्द  हो  गये  हैं  ह

 गा

 11

 शिक्षा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मागवत  झा  :  उत्तर  प्रदेश  मा

 जो  उत्तर  प्रदेश  के  सहायता  प्राप्त  उच्च  माध्यमिक  स्कूलों  का  एक  संगठन

 स्वीकार  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  पर  जोर  दिया  है  :---
 द

 शिक्षक

 (1)  स्कूलों  के  अध्यापकों  के  बकाया  वेतनों  की

 (2)  सहायता
 प्राप्त  स्कूलों  के  वेतन  का  वितरण  राज्य  के  खजाने  से  किया

 f (3)  सरकारी  संस्थाओं  और  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  अध्यापकों  और  ह
 पिक  वर्गीय

 कर्मचारियों  के  वेतनमानों  और  महंगाई  भत्ते  में

 (4)  कोठारी  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  वेतनमानों  का  और

 (5)  जे०  टी०  सी०  और  बी०  टी०  सी०  अध्यापकों  को  सी ०  टी०  ग्रेड  की  स्वीकृति

 2.  प्राइवेट  संस्थाओं  के  प्रबन्धकों  द्वारा  अध्यापकों  के  वेतनमानों  की  अदायगी  ं
 देरी

 at  के  संबंध  में  निःसंदेह  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  राज्य  के  जिला  शिक्षा
 प्राधिकारियों  के

 चले  से  ही  निर्देश  हैं  कि  ऐसा  कोई  मामला  प्राप्त  होने  पर  वे  तुरन्त  कार्रवाई  करें  और  यदि
 क  तो  उनके  अनुरक्षण  अनुदानों  में  से  राशि  काटकर  अध्यापकों  को  तन  की ल

 सीघे  att  कर  दी  जाए  ।

 3.  प्रशासनिक
 तथा

 आधिक  कारणों  से
 राज्य  सरकार  इस  मांग  स्वीकार  करने  की
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 स्  व
 Calling  Attention to

 Matter  t  Public  anc pein SEO  ee io’  anay  a
 14,  1890  (Saka)

 स्थिति  में  नही  खजाने के

 जस्ट  श

 ce

 प्त 4,  जहां तक  वेतनमानों और  मंहगाई  भत्ते  समानता  का  संबंध

 स्क  at  के
 अध्यापकों  के  वेतनों  में  बढ़ोत्तरी  करने  तथा  उन्हें  सरकारी स्कूलों  में  काम

 करने

 निकट  लाने  के  लिए  1947  से  लगातार  प्रयत्न  किए गए  हैं  ।  सहायता  प्राप्त  स्क

 क  चारियों  की  सेवा  तथा  अन्य  शर्तों  में  असमानता  और  साथ  ही  साधनों  की  अपर्याप्तता  at

 देखते  पूर्ण  समानता  स्थापित  करना  अभी तक  सम्भव  नहीं  हो  सका  धन  की  कर  बी  के

 कार  सरकारी  या  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  अध्यापकों  के  वेतनमानों  के  संबंध  में  कोठारी  आयोग

 सिफारिशों  को  पूरी  तरह  से  लागु  करना  तथा  जे०.टी०  सी०  और  बी०  टी०  सी०  अध्याय
 कों गे

 स्वतः  ही  सी ०  टी०  प्री  प्रदान  करना  राज्य  सरकार  के  लिए  संभव  नहीं  हो  सका है  ।

 5.  अपनी  मांगों  पर  जोर  देने  के  लिए  माध्यमिक  शिक्षक  संघ  का  एक  प्रतीति  डल

 1968  को  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  से  मिलने  गया  था  ।  यद्यपि  उन्हें  fea

 बता  दी  फिर  भी  संघ को  संतोष  नहीं  हुआ  और  उन्होंने  राज्य  सरकारों

 fea  दे  कि  अपनी  मांगों  को  पूरा  कराने  के  लिए  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध

 द

 1968  से  अनिश्चित  काल  तक  के  लिए  हड़ताल  पर  चले  जाएंगे  ।

 एं द  6.  इस  बात  से  डरते  हुए  कि  हड़ताल से  उन  छात्रों के  अध्ययन  जिनकी  पर

 fata  प्रभाव  राज्य  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  आवश्यक  सेवा  अनुरक्षण  1966

 के  अंतगर्त  एक  आदेश  जारी  कर  27  1968  से  हड़तालों  का  निषेध  कर  दिया  |

 आदेश  6  महीनों  के  लिए  रहेगा  और  उत्तर  प्रदेश  की  मान्यता  प्राप्त  शिक्षा  संस्थाओं  तथा  उत्तर

 1  अधिनियम  के  अंतगर्त  संस्थापित  विश्वविद्यालयों  के  अधीन  सभी  सेवाओं  पर  लागू  होगा
 क

 7.  माध्यमिक  विद्यालयों  के  अध्यापकों  ने  परिषद्‌  लखनऊ  के  दरवाजों  पर
 धर द  |

 देकर  सरकारी  कर्मचारियों  को  परिषद्‌  सदन  में  प्रवेश  करने  से  रोकने  के  लिए  25

 को  आन्दोलन  शुरू  किया  था  ।  जब  सचिवालय  के  कर्मचारियों  क्रो  उनके  कार्यालयों  में

 जाने  से  रोकने  के  लिए  अनुनय-विनय  के  सभी  प्रयत्न  विफल  हो  तब  पुलिस  को  बुलाया

 ‘
 ।  जब  आगे  भी  अनुनय-विनय  करना

 असफल
 तब  जगह  से  सभी  अध्यापकों  को

 कुछ  व्यक्तियों  के  सभी  को  छोड़  दिया  गया  ।  अगले  अध्यापक  लोग  :

 बनाकर
 सचिवालय  में  आये  और  उन्होंने  पुनः  पहले  दिन  की

 घटनाएं  दोहराईं  ।  सरक  ी

 चोरियों  को  काम  पर  जाने  से  रोकने  के  लिए  कल  सायंकाल  643  माध्यमिक
 स्कूलों

 ं  के

 अध्यक्ष  गें और  21  छात्रों  को
 गिरफ्तार

 किया  गया  ।

 ि  =  ्

 8.  सह सहायता  प्राप्त  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों ट् द्वारा  राज्यवार  हड़  ताल  के  फलस्वरूप
 दिलाया  द े14

 जिले  की  संस्थाओं  को  ae  करा  दिया था  12  जिलों  की  प्रादेशिक
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 5
 अविलम्बनीय  लोक  महत्व के  विषय  का  ज rr  नि

 ध {:  a
 यों) के के  कारण 2  और  1968  को  बन्द  रहीं  ।  चयन

 घी  संस्थाएं  हड़ताल  की  वजह  से  प्रभावित  हुईं  ।

 अभी  टेलीफोन  से  प्राप्त  हुए  एक  संदेश  में  राज्य  सरकार  ने  बताया  है  fi
 वल

 शवाणी  पर  प्रसारित  राज्यपाल  की  अपील  के  प्रत्युत्तर  में  अध्यापक  संघ  के  अघ

 si

 ने  इस

 हर गय  में  सरकारी  प्रतिनिधियों  के  साथ  बातचीत  करने  और  इस  समस्या  को  हल  aa
 TT =

 न का परसता द

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  15  it  a  fact  that  most  of  the  schools  in  U.  P.  a
 private

 sch  1s,  which  have  contributed  to  the  primary  and  secondary  education  of  the  childrer  na  big
 these  circumstances  how  does  the  Government  justify  the  wide  disparity

 in  the
 pay

 scales  of  teachers  of  Government  and  private  schools ?

 ..
 Is  it  also  a  fact  that  the  salaries  of  teachers  in  U.  are  comparatively  much  |  er  than

 of  their  counterparts  in  other  states ?  Do  you  realise  that  their  pay  should  be i
 ce  their  emoluments  are  lower  than  those  persons ?  Will  Government  take  any  actic  oe
 se  States,  who  do  not  implement  the  recommendations  ?  Will  the  report  of  Kothari  C

 sion  be  thrown in  the  waste  paper  basket  ?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  It  is  a  fact  that  there  are  a  large  number  of  priv
 schools  in  U.  P.  and  there  is  large  disparity  in  the  pay  scales  of  teachers  of  Government  and
 rivate  schools.  The  representatives  of  teachers  would  be  discussing  the  matter  with  the  (  rm-

 ent  representatives  so  as  to  solve  the  issue  all The  Central  Government  have  impressed  up
 he  States  to  implement  the  recommendations  of  the  Kothari  Commission  and  some  of  then  ave

 ilready  implemented  them.  In  the  case  of  U.  P.  huge  funds  are  required  for  the  purpose.  ‘It
 is  not  possible  to  do  anything  in  the  matter  until  an

 elected
 Government is  formed,  which  फ

 make  provision  for  additional  resources.

 Shri  Sarjoo  Pandey  (Ghazipur)  Why  the  talks  now  proposed  could  not  b  eld
 trlier  ?  May  I  know  whether  the  Central  Government  is  going  to  provide  funds  and  ake

 available  the  minimum  facilities  for  the  teachers  of  U.P.  as  assured  by  the  5.  ४.  D  ern-
 nent  in  their  regime  ?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  The  issue  was  discussed  with  representatives  of  Shik

 Sangh  earlier  also  and  the  position  was  explained  to  them.  Now  they  want  to  meet  the  Gove  or

 of  U.  P.  in  response  to  his  broadcast  on  A.  As  regards  giving  of  grants  by  the  Ce

 Government,  I  have  already  clarified  that  it  is  not  the  case  of  one  State  only.  Even  if  the

 of  primary  teachers  in  U.  P.  is  fixed  at  Rs.  150/-,  it  will  require  Rs.  7  crores  So  long
 lected  Government  there  does  not  provide  for  additional  resources,  we  cannot  give  any  thir

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  The  Central  Government  have  not  realise

 it  can
 the

 sness  of  the  situation  in  U.  P.  teachers  as  well  as  students  in  U.  P.  are  agitat

 take a  ous  turn  The  power  to  issue  ordinance  should  not  be  exercised  on  pe
 y  issues  It

 ethat  the  U.  P.  State  Gov  n  ent
 5.0  th  ntral  rovernment  with appears to  TTY?

 aa

 full  facts  and  compete
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 Dec  rer 5,  1968 Calling  प
 to  Matter  of  Urgent  Public  Importance

 Mr.  peaker,  you  will  be  pained  to  know  that  the  teachers  of  private  schools  in
 are  paid  Rs.  100  against  acquittance  of  Rs.  120  and  Rs.  150.  The  S.  V.  D.

 ment  11  therefore,  accepted  the  demand  to  make  payment  to  these  teachers  through  t
 Gove!  nent  treasuries.  May  I  know  why  this  decision  has  not  been  implemented ?

 es
 i  he  minimum  and  maximum  pay  ofa  principal  of  higher  secondary  school  in  U.  is

 Rs,  and  Rs.  718  respectively,  whereas  it  is  Rs.  800  and  Rs.  1200  in  Haryana.  Simila  ly
 the  7  mum  and  maximum  pay  of  a  trained  teacher  in  is  Rs,  182  and  Rs.  393  as  com-

 par  Rs.  515  and  Rs.  618  in  Haryana  How  long  do  the  Gevernment  propose  to  continu
 thi  ustice  ?

 शिक्षा  मंत्री  त्रिगुण  :  मैं  समझता  हूं  कि  मेरे  सहयोगी  उनके  सभी  प्रश्नों
 व

 उत्तर  दे  चुके  हैं
 ।

 मैं  मानता  हूं
 कि

 उत्तर  प्रदेश  में  शिक्षकों  का  वेतन देश  में  न्यूनतम है

 तीन  गे  प्राथमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों के  वेतन में  एक  वर्ष के  बाद  भी  वेतन क

 दिया  1-8-67  के  बाद  घोषित  की  गई  महंगाई  भत्ते में  वृद्धि  का  लाभ  दिया  जाना |

 गत  सितम्बर  में  100  रु०  से  बढ़ाकर  110  रुपए  किया  गया  ।  उत्तर  प्रदेश  के  शिक्षकों

 बहुत  कम  हैं  ।  लेकिन दुर्भाग्य  की  बात यह  है  कि  यह  वेतन  भी  एक  वर्ष

 गा
 ए

 ae  8-67  के  बाद  महंगाई  भत्ते  में  की  गई  वृद्धि  उन्हें  मिलनी  चाहिए  ।  मैं  उत्तर

 ei I- WAIT:  न  से  सम्पर्क  में  हूं  ।  मैं  कोई  तरीका  निकालने  के  लिये  प्रयत्नशील  हूं  ।  लेकिन  उन्होंने
 शव  नो

 रास्ता
 अ अपनाया  वह  विद्यार्थियों  के  चरित्र-निर्माताओं  के  लिये  शोभनीय  नहीं  है

 ।  पड़ता  क
 करना  विद्यार्थियों  के  लिये  एक  भयंकर  उदाहरण  रखना  है  ।  हमें  आशा  है  कि  हम  उनके लिये  कुछ

 ह

 ्  स०  मो ०  बनर्जी  :
 मेरे  राज्य  में  इस  समय  एक  हजार  से

 शिक्षक  लोगों  बन्द  जबकि वे  राज्यपाल  के  साथ  बातचीत

 करी  म  लिए

 सदा

 दो  से उन्हें  fez  देना  चाहिए  ।

 आज  शिक्षक  का  वेतन  क्या है  ?  जबकि  सरकार  एक  चपरासी  को  105  रुपए

 एक ofr  क्षत  अंडर  ग्रेजुएट  शिक्षक  104  रुपए  और  अप्रशिक्षित  अंडर  ग्रेजुएट  को  केवल
 84

 रुपए
 मिलते  हैं  ।  कोठारी  आयोग

 ने
 शिक्षकों  के  लिये  एक  न्यूनतम  वेतनमान  की

 सिफारिश  की

 है  ।
 fara  और  पंजाब  जहां  राष्ट्रपति  का  शासन  इसे  क्रियान्वित  कर  दिया  गया  है  ।

 मंत्री  महोदय  उत्तर  प्रदेश  में  कयों  नहीं  हस्तक्षेप  वहां  पर  भी  राष्ट्रपति  का  शासन  है
 ?

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  शिक्षकों  ने  गलत  तरीका  अपनाया  ।  यदि  आप  उत्तर

 TAT माध्यमि
 "  शिक्षक  संघ  की  संघर्ष  समिति  के  संयोजक  द्वारा  दिये  ज्ञापन  को  तो  पता

 कि  सब अ  तरीके  अपनाने  के  बाद  ही  उन्होंने  यह  मार्ग  अपनाया  है  ।  संवाद  स  i
 >  rosT = रियायतें  बाप  राज्य  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  बराबर

 भर

 महंगा महंगाई  भत्ता

 a  >  पर  प्रतिबन्ध नहीं  दिया
 जा

 रहा  है  ।  इस  समस्या  को  हल
 करने  की  बजाय
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 1  am  1,  1890

 सभा-पटल  पर  रखे  गये
 एएए  ग  ह

 लगाने का  Fe fa  य  किया  |  पि  mi  सग  उचित  समझते  हैं  और  उनका  समधन  करते

 तो
 थ

 सरकार 3 अथवा  वें  उनकी  मांगों  1  नहीं कर

 पाते ह

 इसमें  हस्तक्षेप  क्यों  नहीं  करते  |  यदि  at

 tad  उनसे

 लगत  हैं

 हि  व  त्याग-पत्र  कर  सिसक  दें  मे ंडि ्  आन्दोलन का

 qa  re

 कया  वे  सभी  शिक्षकों  को  रिहा  करायेंगे  ताकि  बातचीत के  लिये  उपयुक्त
 व

 विवरण  तेयार  हो

 के  रूप  म  हस्तक्षेप  करा  ? सके
 ह्

 केन्द्र
 मानसिक

 pate

 श्री  मागध  आ  आजाद  :  टेलीफोन  द्वारा  राज्य  सरकार  से  प्रार्थना  करेंगे  कि  बातचीत

 के  लिये  अच्छा  वाला
 रण  तैयार  करें  ।

 द

 नन  लि

 PAPERS  LAID  ON  THE  TAB

 उसर
 1

 इ

 प्रदेश  कृषि  उत्पादन  मंडी  1

 बंगाल  मंडियां  विनियमन  आदि

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री ; - Rat (sit sear  ह

 :  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 :

 )  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  25  फरवरी  68  को

 जारी  की  गई  उद्घोषणा  दिनांक  15  1968  की  उद्घोषणा  द्वारा

 के  खण्ड  के  साथ  पठित  उत्तर  प्रदेश  कृषि  उत्पादन  मण्डी  अधीन

 1964  की  धारा  40  की  उपधारा  (3)  के  अंतगर्त  उत्तर  प्रदेश  कृषि  उत  पादन

 मण्डी  1968  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 जो  दिनांक  4  1968  के  उत्तर  प्रदेश  राजपत्र  में  अधिक

 संख्या  एच-5199/बारह  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  [ पुस्तकालय  े

 रखी  गयो ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  2523/68]

 पश्चिमी  बंगाल  राज्य  विधान  मण्डल  का  अधि

 1968  की  3  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  पश्चिमी  बंगाल  arse  कवि

 1968  (1968  का  राष्ट्रपति  का  अधिनियम  संख्या  28)  की  ह

 एक  प्रति  जो  दिनांक  1  1968  के  भारत  के  राजपत्र

 आ  था  |  पुस्तकालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल ठी  2512/68  oe

 (3)  1956  की  घारा  619 क
 कौ

 उपधारा
 (2)

 के
 अस्तंगत

 सहा  ग्रो-इंडस्ट्रीज
 डेवलपमेंट कारपोरेशन  लि tecuwey Ty y  शुचि  के  1966-67  के
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 Papers  laid  on  the  Table

 te
 Se =

 वारिक  प्रतिवेदन की  एक  लेखापरीफ्ित

 परीक्षक  व  fzcof  11  देखिये  संख्या  एल०  ato ।  |

 पुस्तकालय
 में  रखी
 च

 2524/68]

 (4)  अत्यावश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  |  |
 =

 के  ier  लिखित

 लिट
 रचनाओं  की  एक-एक  प्रति  —_—

 जी ०
 आर ०  1577  यो

 feat
 31  दि ह

 जी «

 व  में  प्रकाशित  हुई  तथा  जिसमें  दिनांक  13
 1968

 को

 तकालय  में  रखी आर०  1327  का  शुद्धि  पत्र  दिया  गया है
 ।

 [ पुर

 गयी  |  देखिए  संख्या  एल०  eto  2521/68 |

 जी०  एस०  आर०  1940  जो  दिनांक 2  1968  के

 राजा  19  64
 द

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक  24  दि

 a  अधिसूचना  सख्या  जी०  एस०  आर०  1842  में  तय  संशोधन

 गये  ।  में  रखी  गयी  देखिये

 ग  ्य

 एल०  टी ०

 16/68]  a

 (5)  अत् या वयन  वस्तु  1955  की  धारा  Vv
 Q >  की

 Seis)  [6
 के

 wats
 अधिसूचनाओं  एक-एक  प्रति  :---

 एक  न  एस०  आर०  1685  जो  दिनांक  14  सित
 1968

 के  भारत  के

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  28  1968  की

 जी
 एस०  आर०  629  का  शुद्धि-पत्र  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ]

 दि
 क

 नी  निर्धारित  खाद्य  वस्तु  तीसरा  संशोधन

 ]  68  जो  दिनांक  21  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 थ  ना  स सू  क्या  जी०  एस०  आर०  1736  में  प्रकाशित  हुआ  था  |  [  पुस्तकालय

 में  र  बा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो  ०-2519/68 ]

 राजस्थान  खाद्यान्न  वहन  पर  दूसरा  संशोधन

 1968  sit  दिनांक  17  1968  के  भारत  के
 राज  पत्र  में  अधिसूचना

 संख्या जी०  एस०
 आर०  1898  में

 प्रकाशित हुआ  था
 ।  में

 रखा  गया  ।
 देखिये  संख्या एल०  ato  2517/68]
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 5  1968  a  सभा-पटल  पर  रखे  <

 नृत्य  क
 हरियाणा  घान  (dad  का  विनय  आदर  1968,  जो

 क  /  1968 के  भारत के  राजपत्र में  अधिक  यी

 ज़ी ०  एस०  आर०  1899 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।[  पुस्तकालय  में

 गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ao  2518/68  थ

 ce  खाद्यान्न  वहन  प्रतिबन्ध  बीजों  के  लिए  तीसरा
 ढ़ग

 1968  जो  दिनांक  11  1968 के  भारत  के  राजपत्र  में

 था  | पघिसुचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  2022  में  प्रकाशित  हु

 पुस्तकालय में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2515/68

 जी०  एस०  आर०  2052  जो  दिनांक  23  1968  के  भ  तके

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  17
 1968  की

 जी०  एस०  ato  1898  का  शुद्धि-पत्र  गया  है  ।

 खा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  2514/68

 जी०  एस०  आर०  2067  जो  दिनांक  22  1968 के  - 7 AIT >

 राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी ।  में  रखा  गया ।  at

 कड

 संख्या

 एल०  दी ०  2535/68]

 अखिल  भारतीय  सेवाएं  अधिनियम  के
 अंतगर्त

 अधिसूचना

 ये  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  विद्याचरण  :  मैं  अखिल

 ae
 51  की  घारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  अधि  रचनाओं की

 एक-एक  प्रति

 ी चुन 1 अ

 सभा-पटल  पर  रखता
 हूं

 :

 =
 भारतीय  पुलिस  सेवा  संशोधन  1968  दिनांक

 दि  उस ७ 3  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी

 आर०  1426  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखा  गया

 क  संख्या  एल०  दी ०  1815/68]

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संशोधन  1968  ज
 दिनांक

 ;  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०

 चार  1427  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखा  गया

 संख्या  एल०  ठी०  1815/68 |

 ज
 ०  एस०  भार०  1428  जो  दिनांक  3  1968

 के

 un  में  प्रकाशित  हुई  थी  जिसमें  दिनांक  30
 ,

 1968  थ

 जी०  zo  590  का  शुद्धि-पत्र दि  पा  गया  में  रखा

 गया  fo AT afaa  संख्या एल०  ढी ०
 1841/68]
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 ce
 bee

 Statement  i
 Madhu

 Limaye  under  Direction  No.  115 No.  1
 1

 Directions  ‘ofthe  शाह  3.0
 5,  1968

 जी०  var
 आर०  1476  जो  दिनांक  10  1 का लिन लामा कर मसा दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत क

 पत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  भारतीय  सेवा

 थ्  दिली  की  संख्या का  1955  में  एक

 किय  गया  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल

 1841/68]

 oe
 एस०  आर०  1477  जो  दिनांक  10  1968  के

 ल

 ् ग  वा पत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  भारतीय  प्रशासन

 दिली  की  संख्या  का  विनियम  1955  में  एक

 किया  |  में  गया  ।  देखिये  संख्या  एल

 841/68]

 ito  एस०  ato  1478  जो  दिनांक  10  1968  के  भा

 ra  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  भारतीय  पुलिस  सेवा

 1954  की  अनुसूची  111  में  एक  संशोधन  किया  गया

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  1841/68]

 जी०  एस०  आर०  1479  जो  दिनांक  10  1968  के  भारत

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  भारतीय  प्रशासनिक  से

 द 1954  की  अनुसूची  111  में  कतिपय  संशोधन  किये  ग

 |
 में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या  टी०  1841/68]

 a

 "4  जी०  एस०  आर०  1480  जो  दिनांक  10  1968 के  भार  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  भारतीय  पुलिस
 स

 से

 1954  की  अनुसूची  111  में  कतिपय  संशोधन  किए  ए  गये
 |

 [  पुस्तकालय में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1977/68 |

 द 4  अन्तर्राज्यीय  श्रम  संगठन  के  सम्मेलन  में  स्वीकृत  परिपाटियों  और

 सिफारिशों  पर  की  गयी  कार्यवाही

 ,  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  स०  चु०  :
 मैं  अ

 ara

 arm  avian  के  भ  1967 में  जनेवा  में  हुए  51  a  अधिवेशन में  स्वीकृत
 परिपाटी

 पों  तथा

 भा-पटल
 सीमा  रिक

 ं  पर  की  गई  अथवा  की  जाने  वाली  कार्यवाही  सम्बन्धी  विवरण  की  एक
 प्रति

 rer feat A

 ।  में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  2525/68

 a ्  अध्यक्षीय  निर्देश  115  के  अन्तर्गत  श्री  मधु लिमये  का  वक्तव्य

 द  ‘ATEMENT  BY  SHRI  MADHU  LIMAYE  UNDER  DIRECTION  NG ्

 OF  THE  DIRECTIONS  FROM  THE  CHAIR  a

 जसत  Madi  Limaye
 Soe:

 Mr.  Speaker
 Sir,

 on  21st cee  1968,  the  Deputy
 Minister in  the  Ministry

 sd
 replied  during
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 14  अग्रहायण  90  अध्यक्षीय  निर्देश  115
 के  अन्तर्गत  श्री  मघुलिमये

 का
 वक्तव्य

 the  irse  of  Supplementaries  to  a  Short  Notice  Question  which  was  tabled  in  respe  the

 food p  Ming  case  in  a  village  near  Monghyr.

 ase It  was  asked  if,  in  the  opinion  of  the  Government,  there  was  a  conspiracy  behind  thi

 and  ther  some  culprits  were  absconding.  The  Deputy  Minister  in  reply  stated  cle:  rly  tt hat
 such  rit  was  absconding.  It  was  evident  that  it  was  not  a  statement  of  fact  and  was  mis-

 guid  House  Moreover,  he  did  not  give  the  correct  figures  regarding  the  dec

 nis  context,  I  would  like  to  invite  the  attention  of  the  House  to  a
 ns

 s  item

 publish  the  Lightਂ  of  22nd  August,  1968  which  reads  as  follows

 दरी
 Food  Poisoning  Case.  Host  surrenders  before  Cuttack  Magis  ate,

 (From  our  Correspondence)

 onghyr :  Aug.  19:  Mr.  Ekramul  Huque,  the  host  of  the  poisoning  case  ही  पाला  the
 lives  of  out  56  children  and  a  few  grown  ups  in  village  Vijay  Nagar  (Suturkhana)  w  was

 absc  ding  tilt  then  and  a  warrant  for  the  attachment  of  his  properties  was  already  issu  by
 3-0).  Sadar,  Monghyr,  is  now  reported  to  have  surrendered  himself  before  the  court  of  a  Magis-
 et  ass,  in  Cuttack in  Orissa  the  day  before  yesterday,  according  toar

 sag
 received

 here  at  he  district  headquarters

 In  the  light  of  this  report,  I  hope  the  Hon.  Deputy  Minister  will  correct  in

 a

 cres  in
 to  supplementaries his

 rep!

 क  क

 1968  को  लोक-सभा  में  अल्प  सुचना  प्रश्न  संख्या  8  feta

 अनुपूरक  seat  के  उत्तर  को  अशुद्धियों  को  शुद्ध  करने  वाला  वक

 atement  correcting  some  inaccuracies  in  reply  to
 suppleme

 aries

 a,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  ही  सु०

 अनुपूरक  प्रश्नों  पर  निम्नलिखित  उत्तर  दिये  थे

 (1)  जहां तक  हमें  सूचना  प्राप्त हुई  उसके  are पर
 आत

 तक  Als
 व्यक्ति मरे  हैं

 (2)  कोई  व्यक्ति नहीं  भागा  है  ।

 41  व्यक्तियों  की  मत्य  a ; Yar oft (3)  अस्पताल ले  जाने  से  पूरव

 इस  सम्बन्ध  में  सही  जानकारी इस  प्रकार  है

 (1) प्रा  प्त  सूचना के  अनुसार
 क  475

 मरे  हैं  ।

 ्  दग्ध  व्यक्ति  फरार  हैं
 (2)

 ०  ही  यों  की  मत्य
 (3)  पूर्व  47  हो  गई  थी  ।
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 Essential  Services  Maintenat
 ance  Bi

 Bill  a
 Aora  hay  a

 14,  1!
 1890  (Saka)

 व

 अत्यावश्यक  सेवाएं  बनाये  रख

 E  BILL SSE  TI  AL  SERVIC

 काय  मंत्री  यशवंतराव  :  प्रस्ताव  fer —

 सेवाएं  तथा  समाज  के  सामान्य  जीवन  को  बनाये  रखने  का  उपबन्ध  करने

 पेर  आल

 फिश  को  पेश

 हि  श

 हत

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  क ब

 के  कतियय  अत्यावश्यक  सेवाएं  तथा  समाज  के  सामान्य  F  ने  बनाये  रखने  का

 उपबन्ध  c वाले  विधेयक  को  पेश  करने की  अनुमति  जाये

 iri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar)  Sir,  the  practice in  the  Hou:  e  in  respect
 of

 Bills  द
 t  to  oppose  the  introduction  thereof,  but  the  Bill  sought  to  be  moved  by  Tome

 Minister  is  a  black  piece  of  legislation  and  is  a  step  to  undermine  democracy  as  also  a  blot  on  its
 It  is  a  measure  to  withdraw  the  fundamental  right  of  the  Trade  Unions  t far

 थ
 1

 he  Bill  on  the  one  hand  aims  at  encroaching  upon  the  fundamental  right
 f

 the
 Trz  Unionists  and  employees  and,  on  the’  other  hand,  it  does  not  provide  for  any  machir  ह

 to s  disputes  with  them  and  redress  their  grievances.  So  the  result  will  be  that  they  will be
 fo  rc  ग  violence  and  create  troubles.  It  will  not  help  to  create  a  healthy  atmosphere  and  will  |

 tend  )  weaken  democracy in  the  country.

 Through  you,  I  will  request  the  Hon.  Home  Minister,  Sir,  to  reconsider  the  1

 beca  e  the  right  to  strike  has  been  guaranteed  to  employees in  all  the  countries  wher  demo-

 crat  set-up  exists  today,  otherwise  the  country  will  go  towards  totalitarianism  w  ich  has  not

 found  place  in  our  Constitution  Therefore,  what  I  want  is  the  Government  should  with-

 draw  t  efarious  and  pervicacious  Bill

 श्री  स०  Ato  बुर्जों  :  प्रस्तुत  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करते  समर
 ही  मैं

 संवैधानिक  तकंसंगत  तथा  नैतिक  आधार  पर  दूसरा  विरोध  करता  हुं  ।

 ं  इस  सम्बन्ध  में  संविधान के  अनुच्छेद  19,29,23  (1)  तथा  43  क
 ओर

 दिलाना

 चाहता  इस  काले  तथा  दोषपूर्ण  विधेयक  के  पारित  होने  पर  सभी  कर्मचारियों
 ि

 ae  चूकि री  कमंचारी  अथवा  गेर-सरकारी  मूलभूत  अधिकार  छीन  लिया  जा

 की  स्थिति  समाप्त  हो  गई  अतः  यह  विशेष  बिधान  मूलभूत  अधिकारों  को  छ

 उ  योंकि  ऐसा  करने  का  कोई  तात्कालिक  कारण  नहीं  है

 तुत  विधेयक  के  पृष्ठ  2  में  के  अन्तर्गत  इस  बात  पर  जोर fi  हैं  कि

 suf  रा  समयों  परि  काम  करने
 से  सय्याल  EMS  जिन ८. oe  कोई  सरकारी

 कमेंचारी  सर्वोपरि  काम  न
 करना  '

 तो
 उसे  बाध्य  नहीं  किया  जाना  इस  सम्बन्ध
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 १  नीचे
 अत्यावश्यक  रखने का  विधेयक

 es

 नल

 3  (1)  में  यह  कहा ग

 ‘Right  Against  Exploitation

 Traffic  in  human  beings  and  bhegar  and  other  similar  ‘orm  and  0 a

 me
 any  contravention  of  this  provision  shall  be

 1  offence
 ans  aaa

 accordance
 with

 afe  कोई  कर्मचारी  सर्वोपरि  काम  नहीं  करना  चाहता  और  असल  हत

 ह

 रित
 होने  पर  जबरदस्ती  करवाया  जाता  तो  उस  स्थिति  में  गृह-कार्य मंत्री  पहले  व्या

 जस  पर  चलाया  जायेगा  और  सजा  दी  जायेगी  |

 प्रस्तावित  विधान  के  खण्ड
 7

 में  कहा  गया  है  कि  कोई  भी  पुलिस  अधिकार

 वारंट  के  गिरफ्तार कर  सकता  है  जिस  पर  यह  सन्देह  किया  गया  हो  कि  उसने इस  अधिनियम
 के

 अंतगर्त  कोई  अपराध  किया  यह  संविधान के  अनुच्छेद  22  (1

 रिमाणों  की  व्यवस्था  उल्लंघन  करता  है  ।

 )  तथा

 _
 प्रस्तावित  विधान  के  खण्ड  में  कहा  गया  है  कि  :

 provisions  of  this  Act  and  of  any  order  issued  hereunder  shall  have  ne.  लि

 anding  anything inconsistent  therewith  contained  in  the  Industrial  Dispute  Act  or  in

 any  other  law  for  the  time  heing in
 ect not 1947,

 > औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  भी  इसी  संसद्‌  द्वारा  पारित  एक  अधिनियम  त i.

 अन्तरगत
 किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  जो  हड़ताल  करना  चाहता  हो  14

 दिन  का  नोटिस देना  ज

 है  ।  इसके  मान  लीजिये  किसी  विवाद  को  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  धारा  10

 अंतगर्त  मध्यस्थ  निर्णय  अथवा  न्यायनिणंयाधीन  सौंपा  जाता  तो  उस  स्थिति  में  हड़ताल  स्व
 अवध  हो  जाती  है  ।  इस  अधिनियम  में  अवैध  हड़ताल  करने  के  लिये  दृष्यों  की  व्यवस्था  है  |

 भी  अत्यावश्यक  सेवाएं  अनुरक्षण  विधेयक  सभा  के  समक्ष  लाया  जा  रहा  है  ।  इसलिये  मेरी  ग
 में  यह  विधेयक  अनावश्यक  तथा  गेर-कानूनी  है  और  इसे  वापस  लिया  जाना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  विधेयक  को  स्थापित  करने  के  अवसर  पर  केवल  संवैधानिक

 ही  की  जानी  न  कि  विधेयक  के  उपबंधों  की  ।

 इसके  पदचात्‌  लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  2  बजे
 म०  qo

 तक  के  लिये  स्थित

 4  ets
 Lok  Sabha  then  adjourned  fer  Lunch  till  Fourteen  of  the  Clo

 कक  सभा  सियाह  भोजन  के  पहचान  2  बजकर
 4

 मिनट
 स०  प०  पर  पुनः  समवेत  ई  ।

 -
 इ  ८  Lok  Sabha  re-assembled  after  Lunch  at  Four  Minutes  past  Fourtee

 of  the  Clock

 उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुए
 ्

 थ
 |.

 r.  Deputy-Speaker in  the  Chair  ्

 भी  स०  Fro
 बनों

 मैं  खण्ड  8  के  बारे  में  कह  रहा  था  ।  मेरा  निक  यह  है  कि  यदि

 मानिक  अवैध  तथा  दोष  पारित  किया  औद्योगिक इस  विधेयक  को  aa
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 विवाद  1947 जो  केन्द्रीय  सरकार  अथवा

 राज्य
 सरकारों

 के  लाखों  कर्मचारियों  re

 अन्य  कर्मचारियों
 पर  लागू  होता  अनावश्यक  हो  जायेगा  |

 हड़ताल करने  का  अधिकार  चाहे  मूलभूत  अधिकार न  लेकिन वह  मानव  अधिकार

 य  है  जिसे  यह  सरकार  अपने  अमानुषिक  व्यवहार  से  छीन  रही  है  ।  इस  विधेयक  में  यह
 कहा

 [
 है  कि  यह

 अधिनियम  जम्मू तथा  काश्मीर  राज्य
 में  लागु  नहीं  होगा

 सिवाय
 उस  सीमा  के

 समें  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  कर्मचारी  आते  हैं  ।  यह  विधान  उस  राज्य  के  कर्मचारियों

 लाग  नहीं  इसलिये  इसमें  स्पष्ट  भेद-भाव  बरता  गया  है  जो  संविधान  की  भावना

 कल  है  ।  सरकारी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  की  गई  सभी  गैर-कानन  कार्यवाहियों  को  कानूनी
 @

 लिये  इस  विधेयक  के  खण्ड  1  (2)  के  जरिये  उसे  13  सितम्बर  1968  से  लागू  सम

 की  व्यवस्था की  गई  है  ।

 ७
 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  विधेयक  के  खण्ड  2  (1)  संविधान  के  अनुच्छेद

 था  23  के  विरुद्ध  हैं  और  वे  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  तथा  उसके  उपबन्धों  के  भी

 इसके  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  धारा  10  के  अन्तर्गत  fae

 ध्यान  निर्णय  के  लिये  सौंपे  जाने  पर  अवैध  हड़ताल  करने  वालों को  उसके  परिणाम भू

 और  इस  प्रयोजन  के  लिये  इस  विधेयक  को  लाना  आवश्यक  नहीं  है  ।  अतः
 ड

 इस
 घं यक  जिस  पर  बार-बार  नैतिक  तथा  तर कं संगत  आपत्तियां  उठाई  गई  और

 it  निन्दनीय  तथा  अवांछनीय  वापस  लिया  जाना  चाहिए  |

 श्री  ato  georgia  :  मै ंइस
 विधेयक  का  विरोध  करता हूं

 क्योंकि  वह

 अनुच्छेद  14,  19  (1)  तथा 19  (1)  का  seater  करता है  ।  यह  कानून  सरकारी

 चोरियों  के  हड़ताल  करने  के  अधिकार  पर  प्रतिबन्ध  लगाता  है  जबकि  राज्य  सर
 रों  तथा

 एक  संस्थानों  में  कर्मचारियों  को  हड़ताल  करने  का  अधिकार  दिया  गया
 इसलिये  इसका

 स्वरूप  भेद-भाव
 पूर्ण  है

 और  अनुच्छेद  14  की  ओर  आकर्षित  करता  है  जिसमें  कहा  गयां

 State  shall  not  deny  any  person  equality  before
 the

 law  or  the  equal  protectio
 aws  within  the  territory  of

 चाहे  वे  किसी  उपक्रम  में  काम  करते  अथवा  wat  हैं  कर्मचारी

 ए
 वह  अनुच्छेद  14  का

 उल्लंघन  करता  है
 |  दूसरा  इससे  अनुच्छेद  19  (1) (

 न  होता  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  सभी  नागरिकों  को  भाषण  तथा  अभिव्यक्ति  स्व

 अधिकार  प्राप्त  होगा  ।  जब  शिकायत  होती  है  तो  अभिव्यक्ति  विरोध  प्रकट  करती  है  और

 शिकायत
 के

 अवा
 विरोध  लोगों  का  मुलभुत  अधिकार  है  लेकिन  सरकारी  कर्म

 रे  वे  और  डाक  व  तार  क
 न

 के  इस  अधिकार  पर  प्रस्तावित  विधान के  प्
 से

 ses  लगाया
 जा  विरोध  प्रकट  करने के  अधिकार

 ग

 ७

 रहा है  ।  रहा  क  at  किया  जा

 वि
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 1  4  इ  1890
 अत्यावश्यक  सेवाएं  बनाये  रखने  विधेयक

 नन  नन

 a
 मैं  यह  मानता  हूं  कि  राज्य  को  न्यायसंगत  प्रतिबन्ध  लगाने का  अधिकार  प्रा

 raid

 अधिकार को  चुनौती  नहीं  देता  ।  गोलोक  नाथ  मामले में  उच्चतम  न्यायालय के  नि  के

 रं
 संसद  को  नागरिकों  द्वारा  प्रयुक्त  मूलभूत  अधिकारों  में  कटौती  करने  के  लिए  airy  : करने
 शिकार से  वंचित  किया  गया  है  ।  संसद  को  संविधान  के  अध्याय  111  में  संशोधन  करने  का

 ar  अधिकार  प्राप्त  नहीं है  ।  यह  विधेयक  अनुच्छेद  19  (1)  (  कर  )  क ेअ  प्रदत्त

 कारों
 पर

 प्रतिबन्ध
 लगाता  इसलिये  उससे  अनुच्छेद  19  (1

 :  चली

 द
 यह  विधेयक  अनुच्छेद

 19  (1)  का  भी  उल्लंघन करता  ve

 इस  विधेयक द्वारा  लोगों  से  आन्दोलन  करने  तथा  हड़ताल  करने  का

 मूलशूत
 अधिकार

 रहा  है
 ।

 सरकार  लोगों
 पर

 उचित  प्रतिबन्ध  तो  लगा  सकती  है  परन्त ुइ  विधेयक  द्वारा

 क
 रने  के  मूलभूत  अधिकार पूर्णतया  समाप्त किया  जा  रहा  है  ।  क

 इस
 विधेयक

 के  वित्तीय  पहलू  के  बारे में  मैं  इस  अवस्था में  कोई  आपत्ति नहीं  शना

 me
 इस

 समय
 में  केवल  यही  कहना  चाहता  हूं  fe इस  विधेयक से  संविधान के  अनुच्छेद

 9  (1)  और  19  (1)  का  उल्लंघन  होता  है  ।
 गोलकनाथ

 के
 मामले  में  सर्वोच्च

 य
 के

 निर्णय
 को

 देखते  हुए इस  संसद्‌  को  इस  प्रकार  का  जिसमें  मूलभूत  अधिकारों को

 ore  tale  कानून  बनाने का  अधिकार  नहीं  है  ।  इन  दादो ंके  साथ मैं  इस  विधेयक का

 त्र  करता हुं  ।

 श्री  रा०  ढो० ह

 ्
 द

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  केवल उन  सदस्यों  {  विधेयक  का  विरोध

 लिए  सूचना  दे  रखी  है  ।
 मैं  आपको  कानूनी  बातों पर  बोलने  की  अ अनुमति

 दूंगा  ।

 श्री चेंगलराया  नायडू  वे  विधेय  के  cia:  ry
 र्‌ रोध  कर  सकते हैं

 का
 वि

 ो

 प्

 भी  अवसर अब  इस  पर  हो  रही  जब  उनको  अवसर  दिया  जा  रह

 जाना  चाहिए  ।

 ह  उपाध्यक्ष  महोदय :
 नियमों  के  aia  यदि  कानून  बनाने  को  चुनौती

 पर  चर्चा  की  अनुमति दी  जाती है  ।

 ह

 श्री  विक्रम  चन्द्र  सहाजन
 Cc.

 म

 व

 1  eee प्रकार  है

 क  तू  जब  प्रस्ताव का  इस  आधा  विरोध  किया
 जाये  कि  वह  विधेयक  ऐसे  विधान

 +  =
 सभा

 wy सिला दि छ
 का  दुन्नपात  कर  क  सि

 कक  परे  तो  अध्यक्ष  उस  पर  पूर्ण  चर्चा  की

 अनुज्ञा  दे  aha
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 Essential  Services  Maintenance  Bill  ee  14,  1890  (Saka)

 तब  gq  ही  पक  के  लोग
 बोलें

 तो
 sant  चर्य  नहीं  कहा  का  सकता

 1

 q  महोदय  :  जो  लोग इ इस
 स  न  ay  है  मैं  उनको  अनुमति

 दगा  |

 विक्रम  चन्द  महाजन :  तब  आपको  दोनों  ओर  के  सदस्यों  को  बुलान

 दक

 ray  ।

 Bu adhu  Limaye  (Monghyr) :  A  Member  can  oppose  any  Bill.  if  the  Oppost=
 tion  to  Bill  is  a  simple  one  or  on  the  intention  of  the  Bill  then  only  that  Memt  can  speak

 who  h  given  notice  for  it  On  the  other  hand  if  the  Bill  is  opposed  on  the  ground  that  it

 vi  s  the  Constitution  or  the  Parliament  is  not  competent  to  pass  such  a  Bill  then  full  Jiscus-

 sic  s  allowed

 Amendments  are  not  accepted  at  the  time  of  introducing  the  Bill  This  is  the  practic
 ave  been  following  uptil  now.  This  practice  should  be  done  away  with  as  unlike  Brita

 have  written  Constitution  In  Britain  no  body  can  challenge  the  law  passed  by  their  Parlia

 tment  on  the  ground  that  that  Parliament  was  competent  to  pass  it.  But  in  India  the  Constitutic

 is  a  written  one  and  its  rights  are  limited.  We  can  not  pass  any  law  which  may  violate  the  ः
 II]  of  the  Constitution.  That  is  why  proviso  to  rule  72  has  been  included.  This  rule is  based  «

 But  this  rule  has  been  differen- 16  writings  of  May’s  Parliamentary  Practice  and’  Procedure
 ated  with  that  by  the  proviso.  In  England  division  is  not  called  on  such  a  motion.  But  i  a

 opinion  division  should  be  allowed in  India  on  such  motions  on  the  request  of  the  Meml

 con
 cerned.  But  division is  possible  only  if  amendments  or  substitute  motions  are  allowed.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Balrampur)  rise  on  a  point  of  order.  I  would  like to
 know  whether  we  discussing  about  a  change  in  the  rules  ?  Mr.  Madhu  Limaye  0871  उ  se  this

 question  in  the  relevant  committee  He.can  bring  a  separate  amendment  to  the  rules.  _

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  अपना  मामला  बना  रहे  हैं  कि  क्या  सभा  को  इस
 विषय  सम्बधी

 a

 त्र  को  लेना  चाहिए  तथा  इस  पर  विभाजन  होना  चाहिए
 ?

 e  based  on Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  The  Hon.  Member  is  stating  that  our  rules

 sof  Britain  and  that  they  should  be  changed.  This  is  not  the  for  211  these
 i

 a
 उपाध्यक्ष  महोदय :  यदि  वह  मूलभूत  .  परिवर्तन  करन

 ते  हैं
 तो  यह यह

 मामला  नियमों

 क  समि  अरस
 सम्बन्धी

 मिति  के  समक्ष  उठाया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  पग ह
 है  और  इसलिए

 गणितीय  सदस्य  को  प्रस्ताव  पढेने  की  कहीं  था

 Shri  Madhu  Limaye:  I  have  the  right  to  give  amendm  according  the  simple

 ru  My  amendment  is  as  follows

 That  it  is  the  sense  of  the  House  that  ce  the  Bill  is  violative  of  the  directive  principles
 ehumeratec  articles  37,  39,  42,  as  also  the  fundamental  rights  mentioned in  articles
 14,  19  and  23  an  'S Of, OY, 44, 4 beyond the ] legislative  competence  of  Parliament,  the  House  requests  the

 n  he Government  to
 नी  ह
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 अत्यावश्यक  सेबाएं ee  बाएं

 बनाये  रखने
 का fata

 now,  it  is  clear  that  I  was  speaking  about  the  motion  which  is  now  before

 Iw  t  this  motion  may  be  considered  by  the  House  and  ह  after  consideration  the  ma  ity
 of

 tl  House  feel  that  there  is  substance  in  it,  it  can  reject  it.

 In  this  regard  I  may  refer  to  the  Coolcy’s  ‘Constitutional  Limitations’  wherein  it has  n

 ‘Mentioned  that  judiciary  does  not  generally  declare  a  law  passed  by  Parliament  il  and
 oid  because  they  feel  that  it  has  been  considered  threadbare  have  in  the  Parliat  nt  and
 arliament  has  also  acted  within  its  limitations  in  enacting  that  law.  I,  therefore,  1<51  that
 touse  may  be  divided  at  my  amendment  because  I  want  to  prove  that  House  has  c

 amendment

 as c onsidered Co aeeienae on. Itution. Hon.  Member,  Shri  Banerjee  has  stated  that  it
 violates

 Article  23  of  the
 le  23  (1) is  as  fallows

 23  (1)  Traffic  in  human  beings  and  begar  and  other  similar  forms  of

 ह  -in  accordance bited  and  any  contravention  of  this  provision  shall  be  an  offence  punishal

 aw.

 But  there  is  also  a  provision  to  this  article  which  is  as  follows  :

 osing 1.0  thing  in  this  article  shall-prevent  the  State  fror  puls  ory  service  for

 public  p  rposes,  and in  imposing  such  service,  the  State  shall  not  make  discrimination  on

 grou  nity  of  religion,  race,  caste  or  class  or
 any

 of  them.  ब क

 So  it  is  clear  that  taking  0 .. 0४८11  does  not  fall  under  the  cor  1501४  public
 servic

 So  far  as  clause  3  is  concerned  it  violates  Article  19  of  the  Constitution,  wh
 Bi

 ves  the

 right  form  associations  and  unions  and  which  also  gives  the  right  to  strik  Government  can

 only  द्र  ose  reasonable  restrictions  under  this  article  of  the  Constitution.  It  would  he  ve  been  a

 diff  nt  matter  if  words  ‘public  order’  have  been  used  instead  of  public  interest

 The  memorandum  regarding  delegated  legislation  is  a  general  one.  It  is  not-co  plete.

 द  Nothing  has  been  explained in  it  clearly.  So  it  violates  rule  70  which  is  as  follows :

 विधेयक  में  विधायिनी  शक्ति  के  प्रत्यायोजन  के  लिए  स्थापना यें  wae  हों  उसके

 अप्रैल  एक  ज्ञापन  होगा  जिसमें  ऐसी  प्र स्थापनाओं  की  व्याख्या  होगी  और उ इनकी
 व्याप्ति

 bs  rat  ध्यान  दिलाया  जायेगा  तथा  यह  भी  बताया  जायेगा  कि  वे  सामान्य  रूप  हैं  या

 अपवादस्वरूप  की  ह

 It  is  true  that  no  body  can  go  to  the  court  so  far  as  directive  principles  of  the  co:  ution
 are  concerned.  But  no  body  can  say  that  Parliament  should  not

 take
 into  view  tk  directive

 ‘principles  while  enacting  laws.  So  would  request  that  Parl

 aa

 has  no  rig
 अव  acting

 any

 w  vi  iolating  the  directive  principle.

 Atal  Bihari  Vajpayee  would  ike  to  know  whether  the  members  who  gave si
 their  earlier  will  be

 given
 a  tunity  to  speak  first  or  whether  it  is  a  full  debate  and

 ted (
 ene:  al

 ali  will  be  पू  a
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 उपाध्यक्ष  महोदय :  पुरी  चर्चा  की  नाम है  और

 उनको  बोलने  की  अनुमति  दी  जायेगी ।

 क
 att  रा०  ढो०  भण्डार  प्रथम  प्रश्न 2 =  क्या  इस  र  को  यह

 भत  जारी  करने  का  अधिकार है
 ।  दुसरा  yet  यह  है  कि  कया इस  dag  को  इस

 कानून
 में

 परिवर्तन
 करने  अधिकार है  ।  तो  मूल  रन  यह  है  कि  क्या  इस  सभा

 द
 धारित  यह  विधेयक  पास  करने  का  अधिकार  है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  इस  विधेयक
 से  अनुच्छेद

 14,19  और  निदेशक  रि
 i agra aT

 होता है
 ।  एक  आपत्ति यह  उठाई  गई  है  कि  यह  विधेयक  एक  मजदूर  तथा  दूसरे

 मजदूर
 a  fn  र  करता  है  ।  दूसरी  बात  यह  भी  कही  गई  है  कि  इस  विधेयक  से  हड़ताल  करने  का

 कार  ee  भी  कहा  गया  है  कि  हड़ताल  करने  का  अधिकार  एक  मूलभूत

 परन्तु  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  करता  |
 थ

 जहां  तक  हड़ताल  करने  के  अधिकार  का  प्रदान  है  यह  एक  मान्यता  प्राप्त  अधिकार
 नत  इंस  अधिकार को  कुछ  शर्तों  के  sata ही  प्रयोग  किया

 जा  सकता है  ।
 अतः  सभा  का

 ब्यान  मूलभूत  अधिकारों  तथा  अन्य  अधिकारों  के  अन्तर  की  ओर  दिलाना  चाहता हूं
 ।

 .  मूलभूत

 अधिकार  किसी  व्यक्ति  तथा  राजनैतिक  दल  की  दया  पर  निर्भर  नहीं  परन्तु  अन्य  जा  कारों

 प्रयोग कुछ  शर्तों  के  अन्तर्गत ही  किया जा  सकता है  |  उदाहरणतया  हड़ताल  करने  तिम

 दिन  का  नोटिस  देना  होता है  ।  इसके  पदचात्‌ भी भी  यदि  मामला  समझौते के  लिए ट  |  ह

 द तो  हड़ताल  करने  का  अधिकार  मजदूरों  को  नहीं  रहता
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यदि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तर्गत  सभी  शर्तों  को  पुरा

 र  दिया  जाये  तो  फिर  आप  इस  हड़ताल  करने  के  अधिकार  को  किसी  वर्ग  में  रखेंगे  |

 श्री  रा०  ढो  भण्डार  :  सारी  दाँतों  को  पूरा  करना  होगा  |  यदि  हड़ताल  करने  का  अधिकार

 ता  है  तो  वह  इस  विधेयक के  प्रतिकूल  नहीं  होना  चाहिए ।  अब  हम  अत्यावश्यक सेवा  संधा

 विधेयक  पास  करने  जा  रहे  हैं  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  19  में  मूलभूत  अधिकारों  का  उल्लेख  ह

 cafe  कुछ  सेवाएं  ठप्प  हो  जायें  तो  समाज  के  कार्य  ही  ठप्प  हो  जाते  हैं  ।  बम्बई  उच्च  न्यायालय

 तो  कह  भी  दिया  है  कि  कर्मचारियों को  पानी  की  सेवा  बन्द  करने का  अधिकार  नहीं है  ।  स

 चार  एक  जैसे  नहीं  हैं  ।  यदि  व्यक्ति  व्यक्ति  के  मध्य  भेद  जाता है  तो  संविधान

 ह
 wea  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  ।

 क

 यह  कानून  पांच  वर्षों  के  लिये  है  परन्तु  किसी  भी  सेवा  को  अनिवार्य  घोषित
 करने  की  बात
 die

 स्पष्ट  कर  दी  है  और  अब  मैं  अपना  स्थान

 लेता त

 के  लिये  होती  है  ।

 क  तो

 बात

 क

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  मैं  तो  केवल  अपनी  बात  वहां  तक  सीमित  रखूंगा  कि  यह
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 ,  1890  अत्यावश्यक सेवाएं  बनाये  रखने
 टॉप का _

 —
 विधान  के  अनुरूप  है  अथवा  उसके  प्रतिकूल

 ।
 श्री  रा०  को०  भण्डारे  ने  प्रया  किया है

 यह  अनुच्छेद
 14

 में  नहीं  आता  है
 ।

 उस  अनुच्छेद  में  कहा  गया है  कि  कानून के  र  मने
 व्यक्ति

 समान हैं  ।

 मेरे  मित्र  ने  अत्यावश्यक  सेवाओं  तथा  उन  सेवाओं  में  भेद  करने  का  प्रयास  जरि

 आवश्यक नहीं  है  ।  खण्ड  2  (1)  (viii) में  परिवहन  तथा  हवाई

 रक्षा  संस्थानों
 का

 उल्लेख
 परन्तु  यहां  अत्यावश्यक  तथा  गैर-जरूरी में

 कोई

 संसद्‌  को  कानून  पास  करने  का  अधिकार  है  ।  यहां  सारे  अधिकार  कार्यपालिका के
 जा

 रहे  हूँ  कि  वह  घोषित  करे  कि  क्या  सेवा  अत्यावश्यक  है  और  क्या

 प्लानर ना -जरूरी है । [य द्वारा भी ् थ

 कों
 के  बीच

 भी
 भेद  करने  का  प्रयास  fear  गया  है

 ।
 यह  कानून  न्यायालय  द्वारा

 किया
 जायेगा  क्योंकि  भेदभाव  बरतने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 =
 हड़ताल  करने

 का  अधिकार  मजदूर  संघ  कार्यवाही  का  एक  महत्वपूर्ण
 क

 के  पेरा  2  में  इस  अधिकार  को  छीना जा  रहा  सरकार भी  अपने
 भ अंग ह. 1६ मभाण ध है।. इरादों ह

 विधेयक के नहीं रही है । ि ् a  गेरा  नम्र  निवेदन यह  है  कि  संसद्‌  अपने  कानून  बनाने  के  अधिकार

 = री  mat qe  चारण  मामला  नहीं  है  ।

 मेरा  विचार  है
 कि  महान्यायवादी को  बुलाया  जाये कि  वह  va  यदे

 ताकि
 यह

 न
 कहे  कि  संसद्‌  ने  कानून  पास  करने  से  इसकी  वैधता  को  देखा ।

 थ
 श्री  विक्रम  चन्द  महाजन :  इसमें  तीन-चार  संवैधानिक  प्रदान  संविधान के

 19 (4)  में  संस्था  स्थापित  करने  का  अधिकार  है  परन्तु  जनहित  में  मुनासिब  पाबन्दियां  am TR

 जा  पकती हैं  ।

 दूसरा  प्रदान  है  कि  अत्यावश्यक सेवा  के  बारे
 में

 यदि  जून  के  महीने  में  3  बजे

 बन्द  कर  दिया  जाये  तो  जनता  को  बड़ी  असुविधा  होगी  तथा  ऐसी  सेवा  अत्यावश्यक है  औ  | aar

 हड़  rat  का  अधिकार  नहीं  है  ।  ऐसे  ही  यदि  किसी  रेलगाड़ी  को  दो  स्टेशनों  के  बीच  छोड़  दियां

 जाये
 हो  वहां  भी  जनता  को  असुविधा  होगी  तथा  वहां  भी  हड़ताल  का  अधिकार  न

 19  के यह  विधेयक  केवल  अत्यावश्यक  सेवाओं  पर  ही  लागू  होगा  |  यदि  खण्ड  8

 अन्त  ति  कोई  सेवा  अत्यावश्यक  सेवा  नहीं  है  तो
 आप

 उसे  हटा  सकते  हैं
 |

 गा
 ह

 कोंचा  sa  लदवाती  हा

 ही  दक

 रही  क
 लिये  केवल  पुरः  स्थापना के  समय  ही  संशोधन  ल ना  सकते थे  ।  इसलिये  मेरा

 कहना  यह ae

 की त दलपति हैदर ह
 नहीं

 है  ।
 ह  के  का  को
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 Bill  Agrahayana  14,  1890  ह

 भी  नम्बियार  90
 (1), के  पास हो  जाने  से  अनुच्छेद

 21,  39  )  तथा  42  का  उल्लंघन  होगा । ह  प  र  समान  माना

 गया  है
 तथा  सबको  कानून  का

 समान  संरक्षण  देने की  व्यवस्था की  गई  विधेयक में
 केर

 कर्मचारियों  का  उल्लेख  करने  में  भेदभाव  बरता  गया है  तथा  इस  प्रकार  समान

 ल

 दिया  रहा है  ।

 इसी  प्रकार  शब्द  की  व्याख्या  इस  प्रकार  की  गई  है  कि  सरकार  इसका

 निकालना  चाहेगी  निकाल  लेगी  ।  इस  कारण  भी  कानून  में  समानता

 इल  या  गया है

 गद किसी  भी  व्यक्ति  को  कानून  का  उल्लंघन  करने  के  अतिरिक्त  किसी  मामले म
 [  नहीं

 क

 दी  जा  गी  और  यह  सजा  किये  गये  अपराध  के  लिये  प्रस्तावित  सजा  से  अधिक  नहीं  ह

 विधेयक  की  धारा  9  (2)  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि

 ON
 क्त  अध्यादेश  के  अन्तर्गत  की  गई  किसी  भी  कार्यवाही  को  उक्त  अधि  oon

 जायेगा  और  यह  समझा  जायेगा  कि  यह  कानून  13  सितम्बर  से  लागू  हुआ  ars

 उक्त  अधिनियम  के  लागू  होने  से  पूर्व  किये  गये  थे  |  दण्ड  अ

 क

 भूतलक्षी

 प्रभावी  नहीं  हो  सकत े।  ्

 उपबन्धों यह  अध्यादेश  गैर-कानूनी  है  ।  विधेयक  को  पारित  करके  संविधान  के  बहुत  से

 उल्लंघन  किया  गया  है
 ।

 इससे  धारा  21  का  भी  उल्लंघन  हुआ  है
 |

 ि  विधेयक  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  जहां  आवश्यक  हो  वहां  समयोपरि  कार्य व  से  इन्कार

 करना  अपराध  है  ।  इस  खड़  से  धारा  39  (5)  का  उल्लंघन  होता  है  ।  यहां  तक  कि

 ह ने  उल्लेख  किया  था  कि  रेलवे  कर्मचारियों  से  20  घंटे  काम  कराया  जाता

 12  से  अधिक  काम  के  लिये  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  यदि  कर्मचारी

 90 घं  य॑  करने  से  इंकार  करता  है  तो  वह  अपराध  होगा  ।

 बारा  42  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  राज्य  सरकार  कार्य  की  उचित  और  मानवीय
 ः

 स्थिति  t  और  मातृत्व  के  सम्बन्ध  में  सहायता  की  व्यवस्था  करेगी  ।

 चोरियों  को  सब  मानवीय  सुविधाएं  देने  से  इंकार  किया  जा  र

 रकार  इस  मामले  पर  अधिक  जोर  नहीं  देना  चाहिये  ।

 i
 Randhir  Singh  (Rohtak)  It  is  not  correct  to  sa

 discussion  on on

 3
 Bill.

 hat  we  have  no  right  to  make

 If  we  are  not  competent  dis  who  can  discuss  this  Bill  ?

 —  महोदय  प्रश्न  यह  swat  3
 ल  प्रदान  यह  है  कि  क्या  संविधान  के  अन्तर्गत  सभा

 या  विधान  सभा  इस
 विधेयक  कर  सकती  है

 ?
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 5  1968  t  विधेयक

 =

 आवश्यक  सेवाएं
 बनाये  रखने

 क

 Shri  Randhir
 So  fa  ay

 the
 प् क नम् 1८्ठांडी 3001. 15 ० ह नल तत तदा

 ed,  the  Parlian  nt  15  supreme
 1en  the  2  which  are  the In  this  respect  estric CLUE  can  be  m  lon  the  rights  of  proper

 fundament  ghts  there  are  no  reasons  why  the  restrictions  on  strike  may  not  be  sed ?

 A  ugh  right  of  property  is  a  fundamental  right  yet  the  Government  can  '0 at

 A  1,  20  and  39  have  been  misquoted

 -annot  allow  them  to  burn  the  train  and  to  Create  a  coup.
 We x ट  W

 things  in  (1  Article  aySi—
 will  ai

 ct  all  these
 ame  integrity  and  sovereignty

 ng  in  this  article  shall  prevent  the  Stat  imposing  ही  se  service
 for  pub  Purposes

 €  are  restrictions  even  in  the  ma  s
 of  right of

 ble  property  right  to  reside  in

 any  par  India

 कृष्णमूर्ति  वे  प्रतिबन्ध  उचित  बत  नहीं । ait वं
 Shri F  ndhir  Singh  :  Not  only  in  one  but  under  variou  ticles  Parliament  has  the

 law  maki  wer  in  this  respect

 att  वासुदेवन  नायर  पीठासीन हुए
 Shri  Vasudevan  Nair in  the  Chair

 earfte
 anes  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  के  पुरःस्थापित  किये  जाने

 का  विरोध  करता हूं
 ।  पिछले  कुछ  दिनों  से  हम  देखते  आ  रहे  हैं  कि  सरकार  एक

 के

 विधेयक  सभा  के  सामने  लाकर  जनता  के  मूलभूत  अधिकारों  को  कम  कर  रही
 है  और

 वह

 उत्तर  तर  तानाशाही  सरकार  का  रूप  धारण  करती  जा  रही  है  ।  मैं  इस  विधेयक  के  सम्ब  = =]
 में
 ह

 अधिक  नहीं  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  इसके  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ।

 इस  विधेयक  में  कर्मचारियों  के  अधिकारों  का  हनन  करने  की  व्यवस्था  की  जा  रही
 है

 इसमें  अत्यावश्यक  सेवाओं  का  क्षेत्र  बहुत व्यापक  रखा  गया  है  ।  इससे  राज्यों  की  कानून  बनाने
 को  शक्तियों  का  भी  हनन  होता  है  ।  अन्य  भी  कई  बातें  हैं  जिससे  संविधान  की  आठवीं  सूची

 उल्लंघन  होता  है  ।  सरकार  इस  विधेयक  के  द्वारा  कर्मचारियों  के  हड़ताल  करने  के  अधिका

 at  xa
 यह  प्राकृतिक  न्याय के  सिद्धान्त के  विरुद्ध  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  केन्द्र

 कार  इस  बात  का  निर्णय  करेगी  कि  कौन-सी  सेवाएं  अत्यावश्यक  घोषित  की  जायें  |  सरकार
 नी  इच्छानुसार  मनमाने  ढंग  से  किसी  भी  सेवा  को  अत्यावश्यक  सेवा  घोषित  करके  कर्मचारी

 क
 न्यायसंगत  मांगों  से  भी  वंचित  कर  सकती है  ।

 यह  कानून  विचित्र  बनने  जा  रहा  है  क्योंकि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  afar

 को
 ह्ड़्ट  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  बशर्ते  कि  हड़ताल  का  नोटिस  निर्धारित

 अन्दर दे  दि  जाये  ।  सरकार  एक  अधिनियम  द्वारा  तो  कर्मचारियों  को  एक  3
 हरित अवधि घिकार देती

 सत
 देती है

 और  बिना  पहले  SUING  कर  प  ला  इस  विधेयक  BUNT  उस  अ  फोन  रही  है  ।
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 _-  ee
 नर

 एक  अधिनियम  द्वारा  दिया  गया  अधिकार  इस  प्रकार  परोक्ष रूप  से

 दूसरे
 अधिनियम  द्वारा  इस

 प्रकार  नहीं  छीना  जा  सकता है
 द

 ्
 उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 विधेयक के  खंड  7  में  यह  व्यवस्था की  जा  रही  है  कि  किसी  भी  eat  नो  संदेह  में

 गिरफ्तार शिरफ्तार किर  जा  सकता है  ।  इस  प्रकार  बिना  किसी  ठोस  कारण  के  किसी  व्यक्ति

 हा  जायेगी
 ।

 करना
 प्रजातंत्र

 में  अनुचित  है  ।  यदि  ऐसा  किया  गया  तो  यह  कानून  काला  कानून  कहत
 i

 इस  प्रकार  का  कानून  बनाना  भी  संविधान  के  विरुद्ध है  अतः  ag  विधेयक  पारित  नहं
 दि

 जाना  oof  हुए ं|

 द  a  विधेयक  के  खंड  6  में  किसी  व्यक्ति  को  हड़ताल  के  समर्थन  अथवा  उसे
 प्रोत्साहन  के

 लिए  घ म्  दे  देने  का  निषेध  करने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  धन  देने  का  अथ  दान दे

 दान
 ी  >>

 अधिकार  संविधान  के  अनुच्छेद  19  में  प्राप्त है  ।  इस  प्रकार  दान अ bie

 fe रूप  में  ध  a  fa  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  संविधान  के  अनुच्छेद  19  का  उल्लंघन  करना

 we
 नक

 सब  बातों  को  देखते  हुए  मैं  इस  विधेयक  के  स्थापित  किये  जाने  का

 करता

 ा  जा

 रहा  सै ड
 ह  |

 मैं  समझता  हूं  कि  राजਂ  का  स्थान  उत्तरोत्तर  अडडा  53.0  ले

 गी  हो०  नामों  मुकर्जी  :  हम  सभी  जानते  हैं  कि  इस  सभा
 में

 इस

 समाधान  का  पालन  किया  जाता  है  कि  पीठासीन  व्यक्ति  जहां  पर  संवैधानिक  प्रश्न  उत्पन्

 वह  सामान्यतः  हस्तक्षेप  नहीं  करते  ।  किन्तु  विचाराधीन  विषय  की  संवैधानिकता  के  रे
 में

 सस  व्यवस्था  में  काम  करने  के  तरीकों  जिनका  हमने  विकास  किया  आघात  f  कया

 रहा  है  ।  मैं  ऐसी  आशा  करता  था  कि  पीठासीन  अधिकारी  इस  विषय  में  हस्तक्षेप  न  करें  ।  र

 :
 संविधान  में  हमें  कुछ  मूलभूत  अधिकार  प्राप्त  हैं  और  इन  अधिकारों  के  बारे  में

 अनेक
 न्यायिक  निर्णय  दिये  गये  हैं  ।  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  तथा  इसी  प्रकार  के  अधिनियम

 ह  मे
 भी  इसी  प्रकार  के  अधिकार  कर्मचारियों  को  दिये  गये  हैं  ।  इन्हीं  अधिकारों करे  द्वारा  कर्मचारी

 ~ तत  मांगें  मनवाते हैं  ।

 संविधान  के  अनुसार  सरकार  को  कुछ  निदेशक  सिद्धांतों  के  अनुसार  कार्य  करना  चाहि  ह

 सद  को  भी  उन्हीं  सिद्धांतों  का  पालन  करना  है  ।  अतः  मैं  समझता  हुं  कि  चूंकि  यह  मामला  सा

 निक  है  अतः  इस  पर  उच्चतम  न्यायालय  से  सलाह  ली  जानी  चाहिए  |  किन्तु  हम  देख

 सर  र  ने  एक  ओर  तो  आपातकालीन  स्थिति  समाप्त  की  हैं  और  दुसरी  ओर  पर  रूप से
 सरकार  t  स्थिति  फिर  पैदा  कर  रही  सरकार  जो  कार्य  कानूनी  दुष्टि  से  प्रत्यक्ष  रूप

 नज x  से  नहीं

 सकती  है
 उसे  वह  परोक्ष  रूप  ad भ  कर  रही  है

 ।

 का  हनन  कर  रही
 सरकार

 इस  विधेयक

 रह
 भुत  अधिकारों
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 से
 सामान्य  प्रकार  का  विधान  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  यह  तो  एक  असाधारण  प्रकार

 का

 दै  ।  इससे  पहले  ही  सरकार  ने  इसी  प्रकार  का  एक  विधेयक  पेश  किया  है  जिसका  नाम

 कृति  दायित्व  विधेयक  है  और  जिस  पर  अब  संयुक्त  समिति  में  विचार  किया  जा  रहा  है  al

 मिति  में  इस  विषय  पर  विचार  फिया  जा  रहा  है  कि  उन  सरकारी  कर्मचारियों  जिन्होंने

 गिई  नागरिक  अपराध  किया  हो  अथवा  न  किया  ए  मुक्ति  प्रदान  की  जाये  अथवा  नहीं  ।

 सम्बन्ध  में  श्री  श्री  दफ्तरी  आदि  गतिमान  व्यक्तियों  की  साक्ष्य  ली  जा  चकी

 लेकिन  ag  विषय  अभी  तक  विचाराधीन  है  ।  इसके  विपरीत  उसी  प्रकार  की  कार्य  की  स्वत

 सरकार  को  इस  अध्यादेश  के  माध्यम से  दे  दी  गई  जो  स्वधा  अनुपयुक्त है  ।  ऐसा  क  ना

 नैंसी  प्रणाली  का  गला  घोटना  है  ।  संसद  का  सत्र  9  सितम्बर  तक  तो  चल  ही  रहा  था  ।
 परन्तु

 सरकार  एसा  विधेयक  सरकार  के  सामने  नहीं  लायी  थी  az  अध्यादेश  11
 तम  ब्र

 री  किया  गया  जबकि  सरकार  स्थिति  से  अवगत  थी  ।  अब  तो  ऐसी  परम्परा  बन  गयी  है

 कि  अध्यादेश  एक  बार  जारी  कर  दिया  जाता  है  वह  स्थायी  कानन  का  रूप  धारण  लेता

 है  ।
 क्या  संसदीय  प्रणाली  के  स्वस्थ  विकास  में  ऐसी  प्रथाएं  बाधक  सिद्ध  नहीं  होंगी  ?

 यह  विधेयक  न  केवल  संवैधानिक  दृष्टि  से  बल्कि  अपनी  विषयवस्तु  की  दृष्टि  से  अनुपयुक्त

 है  |  लि  गरीब  अपराध  का  दायित्य  अपने  आप  में  पूर्ण  विषय  प्रतीत  नहीं  होता ।  इस  प्रकार  के

 विधेयकों  से  ऐसा  प्रतीत  होता  कि  सरकार  देश  में  निरंकुश  शासन  स्थापित  करने जा  रही  है  ।

 और  यही  कारण  है  कि  सरकार  इस  प्रकार  के  कानून  इतनी  शीघ्रता  से  पारित  करन चरही  ह

 ैं
 एशा  करता  हूं  कि  आप  इन  बातों  पर  ध्यान  देंगे

 ।

 ह  Shri  George  Fernandes  (Bombay  South):  Sir,  though  this  issue  has  undergone  long
 ussion,  yet  I  would  like  to  draw  your  attention  to  Articles  246  and  309  in  this  conn  ion.
 definition  clause  (2)  of  this  Bill  it  has  been  stated  that  this  Act  ‘essential  servic  eans

 द
 y

 railway  service  or  any  other  transport  service  for  the  carriage  of  passengers  or  goods  by  land
 ater  or  air  I  would  like  to  submit  that  our  Constitution  does  not  give  the  power  to  Ur

 rovernment  to  bring  forward  such  a  Bill,  This  subject  is  not  covered  by  List  No.  1  of  Seventh
 Schedule.  This  Government

 is  trying  to  legislate  on  a  subject  which  is  a  State  subject  and
 which  is  beyond  legislative  competence  of  Parliament.  Road  transport,  specially  State  owned

 transport  service  is  a  State  subject  and  State  Government  is  only  authorised  to  make  rules
 governing  the  service  conditions  of  those  employed  in  State  owned  transport  services  For  State

 Transport  Undertakings  only  State  Governments  can  legislate  and  Union  Government  hag  no

 I  would  like  to  submit  that  Article  24€ power  to  make  laws  for  State  Transport  Undertakings.

 does  not  empower  the  Central  Government  to  interfere in  the  jurisdiction  of  State
 Government

 n

 rec

 the  other  hand  Article  309  empowers  every  State  Government  to  make  laws  to  regulate
 itment  and  conditions  of  service  of  persons  employed  in  State  Government  Undertak  छुई  or

 ina  ther  State  Government  Service.  The  Hon.  Minister  had  advised  the  Presid  issue
 an  ordi  Now  that  ordinance  has  done  its  job.  Sohe  should  advise  the  resident  to
 withdraw  this  ordinance  as  it  is  no  more  required

 ss
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 Shri 5.  हे  Josh  a)  Sn

 Bill  Bil  oeen  b  fo)  h  at  legal  shape  to  the  ordinance  prot

 r,  I  want  to  draw  your  attention  to  clause  9  (2)  of  the

 gated  earlier.
 Since

 the
 pro  ty  of  the  ordinance  was  qucstional  I  know  what  will  hap  n  to  this  Bill

 thre  whic  we  are  giving  legal  shape  to  the  clauses
 contained

 therein.  Thi  110  be

 clari

 ्

 हद

 श्री
 गोविन्द  मेनन  :  विरोधी  दलों  के  माननीय  सदस्यों  ने  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाए  हैं  परन्तु

 rat  प्रश्नों  पर
 मुझे  उनके

 उ  at  में  कोई  नई  बात  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  क्योंकि  इन

 उच्चतम न्य यायालय  तथा  अन्य  न्यायालयों  द्वारा  निर्णय  दिये  जा  चुके  हैं  ।  1960  में  इसी  प्रकार

 श  जारी  किया  गया  था  और  न्यायालयों  के  समक्ष  ये  सारे  प्रश्न  निर्णय  के  लिये

 ह

 ल

 ्  यहां  पर  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  जो  तक  दिया  गया  है  वह  यह  है  ।  अनुच्छेद  19  द्वारा  अपने
 कुछ

 मूलभूत  अधिकार  प्राप्त  उनमें  इन  प्रश्नों  से  संगत  मुलभुत  अधिकार  मजदूर  संघ  बनाने  तथा
 भ

 की  स्वतंत्रता  आदि  का  है  ।  ea  यह  है  कि  क्या  इस  मुलभुत  अधिकार  से  हड़ताल  करने  का  अ  गर

 ं  मिलता  है
 ?  उच्चतम  न्यायालय  में  यह  प्रश्न  उठाया  गया  था  कि  क्या  इस  अनुच्छेद के  होते

 ताल  करने  का  अधिकार  एक  मूलभूत  अधिकार  नहीं  है
 ?  मैं  यहां  पर  *ए०आई०  आर०  196

 उच्चतम  न्यायालय  पृष्ठ  171  की  ओर  निर्देश  कर  रहा  हं  ।  यह  पांच  न्यायाधीशों  का  एकमत
 थी

 निर्णय  है  ।  उन्होंने  अपने  निणंय  में  कहा  है  कि  अनुच्छेद  19  के  अंतगर्त दिये  गये  संघ  बनाने  के

 भाषण  स्वतंत्रता  के  अधिकार  आदि  से  यह  निष्कर्ष  नहीं  निकल  सकता  कि  मजदूर  संघों को

 पपनी  मांगें  मनवाने  का  या  उन्हें  मनवाने  के  लिये  या  अन्यथा  हड़ताल  करने  का  मूलभूत
 कीकर

 है  |  उन्होंने  कहा  है  कि  हड़ताल  या  तालाबन्दी  को  अन्य  विधानों  द्वारा  नियंत्रित  या  प्रतिबन्धित
 ह

 मि
 किया  जा  सकता  है  और  ऐसे  विधान  की  वैधता  को  अनुच्छेद  19  में  दिये  हुए  सिद्धांतों  के  संदः

 में

 .  नहीं
 परखा  जाना  चाहिये  |  इससे  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  उच्चतम  न्यायालय ने

 हड़ताल
 करने

 3
 अधिकार को  मुलभुत  अधिकार  नहीं  माना  है  |  ्

 ि

 क  1960  में  जारी  किये  गये  अध्यादेश  के  बारे  में  सरकारी  कर्मचारियों  आदि  के  हड़ताल  के

 pak
 के  बारे  में  राधेश्याम  बनाम  भारत  1965  उच्चतम

 न्यायालय
 में  qs  1  पर

 दिये  गये  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  सीघा  निर्णय
 दिया  हुआ  है

 a

 उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  में  कहा  है  कि  इस  तक
 में  कोई

 जोर  नहीं
 है

 कि
 इस

 अध्यादेश  के  उपबन्ध  अनुच्छेद  19  (1)  के  उपखण्ड  और  में  दिये  गये  gery  अधिकारों

 aa  करते  हैं  क्योंकि  अनुच्छेद  19  (1)  को  पढ़ने  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  हड़ताल
 ne

 sae
 कोई  मूलभूत  अधिकार  नहीं  है  और  इस  अध्यादेश  जो  पा  हुआ है  वह

 एक  way  ताल  से  सम्बन्ध  रखता है  द

 amr
 अनुच्छेद  a  गर  भी  fa कय  1  गया  इसकी  ओर  तो  कोई  निदा  करने
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 re

 5  1968  eres
 सेवाएं  बनाये  रखने का विभियी

 Se  काज
 बड़ी  खुशी  की  बात  = है  कि  1960  3  के  अध्यादेश की  न  थी  ।  परन

 के  वारे
 न

 नह  प्रश्न  भी  बम्ब  प उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  विचार  के  लिये  1

 ब

 संवैधानिक  प्रशन  अनुच्छेद  संख्या  23  में  बेगार  तथा  इसी  प्रद  के

 बलपूर्वक बरन  काम  कराना  मना  है  ।  परन्तु  बेगार  के  अतिरिक्त  और  भी  अन्य  प्रकार  के

 जाने  *  वाले  कार्य  होते  संविधान  सभा  ने  इस  बारे  में  उप-अनुच्छेद  (2)  अन्तर्गत

 फकेगी  और

 =

 दिया  था  कि  जनता  के  हितों  को  देखते  हुए  सरकार  अनिवार्य  सेवा  लागू  कर

 वा  के  लागू  करने  के  लिए  किसी  जाति  अथवा  समुदाय  आदि  के  आध्  गर  पर

 -  व  नहीं  किया  जा  सकेगा ।

 अतः  यद्यपि इस  उप-अनुच्छेद
 मिलि

 फाड  बधिर
 दिए  सता

 सन्त  यह  बात

 am  अथवा  अन्य  ऐसे  बलपूर्वक  कराये  जाने  वाले  कार्यों  के  लिए  लागू  नहीं  संविधान  के

 आधार  पर
 अनुज

 तो  यही  एक प्रतिबन्ध है  कि  इस  बारे  में  आती

 भेद-भ  व  नहीं  बरता  जा  सकेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमे  तो  हड़तालों  पर  प्रतिबन्ध  के  बारे  में  जानकारी  लेनी  ee  col

 है  कि  जब  आप  हड़तालों  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहते  है ंतो  इसके  लिए  कोई  दूसरा  विकल्प  भी

 चाहिये  ।  यह  आधार-भूत  प्रश्न  हल  होना  चाहिये  ।  यह  at  एक  मूलभूत  शिकार है

 श्री  गोविन्द  ७५ मेनन *  हम  नियम  संख्या  72  पर  विचार  कर  रहे  वास्तविक  प्र

 ठी
 कया  यह  सभा  संविधान  के  अनुसार  इस  विषय  में  कानून  बनाने  का  अधिकार  रखर्त

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दूसरी  बात  यह  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  समझता  है  कि  हित  करने

 शिकार  प्रावतिक  हैं  और  इस  निर्णय  के  बारे  में  सबका  एक  मत  भी  नहीं  है  ।  परन  यदि

 करने  को  मूलभूत  अधिकार  न  भी  माना  जाये तो  भी  इस  गतिविधि  मे
 मूलभूत

 अधिकार  जैसी  काफी  बात  आती  है  क्योंकि  अपनी  औद्योगिक  नीति  निर्धारित  करते  समय  हमने

 ड  सामाजिक  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखा  है  |  इसी  सम्बन्ध  में  मैं  आपका  स्पष्टीकरण  चाहता

 द  श्री
 गोविन्द

 मेनन  :  मैं  आपसे  सहमत  हुं  कि  हड़ताल करने
 का  अधिकार  एक  म  वपूर्ण

 वि  य  है  ।  परन्तु  हड़ताल  एक  मूलभूत  अधिकार  नहीं  और  इस  महत्वपूर्ण  fa  पके
 बारे  में  हम  विधेयक  पर  विचार  करते  समय  विचार-विमल  कर  लेंगे  कि  इसको  इसी  रूप  रखा

 थवा  किसी  अन्य  रूप  में  ।  इस  समय  तो  हम  नियम  72  पर  विचार  कर  रहे  हैं

 अध्यादेश  के  स्थान  पर  लागू  करने  के
 उद्देश्य

 के  लिये  मंत्री  इस
 त्  विधेयक  को

 सदन में  पेश  [ae  हैं  तथा  बस  अध्यादेश  की  वैधता  पर  ary  oe  तथा  अन्य
 दो  उच्च-न्यायी क्यों  प  yea बच्चन झ पाया  जा  चुका  है  |  एक  उच्च-न्यायालय ने  तो  लेख-याचिका  रह
 भी  कर  दी
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 ्  नत  व्

 . उपाध्यक्ष  महोदय :  जब  सत्र  नहीं  चल  रहा  तो  सरकार  को  अध्यादेश  ||  करने का
 =

 अधिकार ह ैहै  और  इस  पर  प्रशन  भी  उठाया  जा  सकता  है  क्योंकि  यह  एक  पत्त-कालीन  कानून

 तता  ।  अब  ag  पत्त-कालीन  स्थिति  भी  समाप्त  हो  गई  है  तथा  हम  शान्ति  से  इस  विचार

 कर  रहे
 हैं  ।  मैं  इस  आधारभूत  प्रदान  के  बारे  में  और  अधिक  जानकारी  चाहता  हूं  कि  कोई  अन्य

 प  प्रदान  किये  बिना  हड़ताल  करने  के  अधिकार  पर  आप  कें  प्रतिबन्ध  लगा  सकते  हैं
 ह

 att  गोविन्द  मेनन  :  इस  समय  प्रदान  है  कि  कया  यह  सभा  हड़ताल  के  अधिकार  को

 समाप्त  करने  के  बारे  में  कानन  बनाने  में  असमर्थ  है  ।  यह  असम थे ता  तभी  सामने  आती

 या  at  वह  विषय  राज्य  सुची  का  अथवा  मूलभूत  अधिकारों  के  अधीन  ऐसा  करने  पर  रो  a

 इस  विषय  में  नियम  संख्या  72  बनाया  गया  था  जो  कि  इस  बारे  में  मार्ग  aaa  करता  है  f

 भा  कानून  बना  सकती है  अथवा  नहीं  तथा  क्या  गह-कायें  मंत्री  इस  विधेयक  को  सभा

 चारार्थ  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  अथवा  नहीं  ।  परन्तु  सर्वोच्च  न्यायालय  के  fay  इस

 देह
 दूर  कर  दिया  है  तथा  अब  केवल  यही  आवश्यकता  रह  गई  है  कि  जो  कुछ  आपने

 बारे में कहा है झ थ

 को  देखते  हुए  विचार  करते  समय  इस  विधेयक  में  उसी  प्रकार  यथेष्ट  सुधार  कर  लिया  जाये  ।

 तो  हमें  केवल  यही  निर्णय  करना  है  कि  क्या  इस  सभा  को  इस  सम्बन्ध  में  कानन  ब
 ने

 का

 :  कार  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  विषय  नियम  संख्या  72  के  अधीन  इस  बारे  में  कद  नहीं

 प्रत्यक्ष  न्यायालय  निर्णय  करें  ।

 इस  बारे  में  अभी  हाल  ही  में  पंजाब  के  राज्यपाल  द्वारा  जारी  किये  गये  अध्यादेश  पर

 a

 be

 li  के निए  सिर

 AS

 a  पिग  में  कहा  गया  है  कि

 न्यायालय  ही  किसी  कानून  की  संवैधानिकता  के  बारे  में  निर्णय  कर  सकते हैं
 |

 क

 द

 परन्तु  सर्वोच्च  न्यायालय  की  चार  संविधान-बैचों  ने  जो  निर्णय  दिया  है  के

 नूनी  सलाहकार  के  नाते  मुझे  कोई

 axe

 नहीं  रह  गया  है  कि  इस  सभा  को  इस si  में

 कानून
 बनाने  का  अधिकार  है  ।  सम्भव है  भाप  लोग  इस  बारे  में  किसी  न  किसी  बात

 को  लेकर

 ad  भेद  व्यक्त  करें  जैसे  कि  बिना  वारंट  पुलिस  अधिकारी  द्वारा  गिरफ्तारी  आदि  ।

 बातों  पर  विधेयक  पर  विचार  करते  समय  विचार  कर  लिया  जायेगा  |
 ia

 Shri  Madhu  Limaye  The  Hon.  Minister  has  stated  that  if.the  introduction  of the

 Bill  is  opposed  the  Cabinet  will  look  to  it  whether  there  is  any  scope  for  any  doubt.  B  that

 thing  is  to  be  considered  by  this  House  only.  I  am  sure  that  my  motion  will  bring  divisi  n  the

 House

 श्री  श्री  चन्द  आप  भी  इन  दो  बातों  पर  सहमत  थे  कि  पहले  तो  उप-खण्ड  (५६  [)  के

 अन्त  ,  तथा
 99

 अनिवार्यਂ  के  मध्य  अन्तर  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  है  ।  बस

 गये
 द ि दि द घबकारो ह अ कक क

 की  अधिकता  ।  इन  दोनों  बातों  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  है  !

 उपाय  |  हैं  बार क  बाता  A  महत्वपूर्ण
 प्रश्न

 उठाये गये  हैं  ।  परन्तु
 14 eae

 कि  क्या  पहां te  का  अधिकार

 1936



 a

 see

 1890
 ee oe  बीमा

 विधेयक--जारी
 ररक  औ

 मंत्री  महोदय  ने  स्पष्ट  कर  Ba  wat  महोदर
 न
 a

 के  संविधान  की  व्याख्या
 करते  समय  ag  नीति  के  इस  सामाजिक  उद्देश्य  को  भी

 at  कि
 बिना  कोई  विकल्प  दिये  क्या  ag  हड़ताल  करने

 परे  प्रभाहीन  गिले  हिं

 श्री
 ato  कृष्णमूर्ति  :  इस  विधेयक को

 उच्चतम  न्यायालय
 के  पास  उसके

 अ

 जा  जाये
 ।

 इसके  बाद  तो  हम  इस  पर  बिना  विचार  किये  ह ही  इसे  पारित  कर  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मघ  लिमये  वर्तमान  प्रक्रिया  से  भिन्न  प्रक्रिया

 हम  एकदम  विमान  प्रक्रिया  नहीं  बदल  सकते  ।  प्रश्न  यह  है  :  van

 परन्तु

 कतिपय
 आवश्यक  सेवाएं  तथा  सामान्य  सामुदायिक  जीवन  बर  a  re  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेय  नाय क
 को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  33.0

 ब  लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ
 थ  The  Lok  Sabha  divided
 a  क पक्ष  में  93;  विपक्ष  में  36

 व
 ्  Ayes  93  >  Noes  36  a  a

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 श्री
 ee

 aq  :  में  विधेयक  को  स्थापित  करता  हूं  ।

 श्री  वासु  न  नायर :  इसके  विरोध  में  हम  सभा-भवन  छोड़कर ज  ae

 इसके  श्री  श्री  वासुदेवन  नायर  तथा  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य

 समा-भवन  छोड़कर  चले  गये

 अय

 Shri  Vasudevan  Nair  and  some  Hon.  Membe  then  left  the

 House.

 थ
 ——_—

 यक  सेवाएं  बनाए  रखने  का  अध्यादेश  1998  क  बारें  विवरण
 TATEMENT  Re:  ESSENTIAL  SERVICES  MAINTENANCE

 द

 ORDINANCE,  1968

 गृह

 ;

 कार्य  मंत्री  यशवन्तराव  :  में  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  था  कार्य  संचालन

 सम्बन्धी  नि  मों  व ेके  नियम  71  (1)  के  आवश्यक  सेवाएं  बनाये  रखने  के  1968

 द्वारा  तुरन्त
 fi

 fa
 तान  बनाने  का  कारण  बताने  वाल ेव्याख्यात्मक  विवरण  की  एक  fa  सभा-पटल

 पर

 al
 बीमा  विधेयक--जारी

 ब  YSURANCE  (AMENDMENT)  BILL  -Contd. ontd.

 उपाध्यक्ष  न्  ष  rhe कष्ट  चन्द्र  प्त  द्वार
 A

 1968  को  प्रस्तुत  किये

 बीमा  विधेयक  तथा  उस  पर ge
 किये

 संशोधनों  पर  अग्रेतर  चर्चा  होगी  ।
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 Discussion  Re

 Sugar  Polic  Agrahayana  14,  1
 (Saka) क्

 aaa  बरुआ  न  कहा  था  कि  इस  मामले  से  संसाधनों  वे

 को  मह  गुण  विषय  सम्बन्धित है  ।  इससे  सामाजिक  नियन्त्रण  का  उद्देश्य  पुरा  हो  जायेगा  ॥  प्र॑

 की  |  दर  के  प्रइन  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  अधिकांश  पालिसी-धारक  जन-साधारण

 बड़ी  राशि  प्रीमियम  के  रूप  में  देते  हैं  ।  सरकार  को  जनता  के  हितों  की  सुरक्षा  हेतु  कंपनि

 q  अपना  नियन्त्रण  और  कड़ा  करना  चाहिये  ।  बीमा  कम्पनियों  द्वारा  कुप्रथाओं  के  अपनाने

 बारे  में  अनेकों  शिकायतें  प्राप्त  होती  रहती  हैं  ।  समिति  के  सामने  यह  बात  रखी  गई  इनको

 रोकने  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  |  एक  यह  भी  आरोप  लगाया  गया  है  कि  बड़े  वेतन  पद

 बनाये  जाते हैं  ।  कम्पनियों  के  निदेशकों  के  निकट  सम्बन्धियों  की  उन  पर  नियुक्ति  क गी  जाती  है
 ।

 इस

 बारे  में  काय  वाही  की  जानी  चाहिये  |  व

 श्री  तिरुमल  wa  पीठासीन  हुए

 ।  Shri  Thirumal  Rao in  the  Chair  ]

 |  विधेयक  में  बीमा  नियन्त्रक  को  अधिक  अधिकार  दिये  गये  थे  परन्तु  अब  ए  सलाहकार

 समिति
 की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  इस  समिति  में  अनुभवी  व्यक्तियों  को  रखा  जायेगा  ।

 क सलाह 'गा।वेबं
 बीमा

 सम्बद्ध  रहे  होंगे  ।  बीमा  कम्पनियों  के  कर्मचारियों  को  भी  उस  समिति  में  प्रतिनिधित्व
 |

 देना

 ये  ।  उन्हें  इस  बारे  में  ज्ञान  और  अनुभव  होता  है  ।  हमें  यह  व्यवस्था  भी  करनी  है  कि  वित्त

 oer  a  अधिकाधिक  लाभ  उठाया  जाये  ।  चौथी  योजना  के  लिये  संसाधन  जटाना  सरल  कार्य

 2u  है  ।  बीमा  कम्पनियों  को  हमें  न  केवल  सामाजिक  नियन्त्रण  में  लाना  चाहिये  बल्कि  उन्हे

 ata  नियंत्रण  में  लाना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  हमें  अपने  उद्देश्यों  की  पूर्ति  के  लिये  अधिक  धन

 त्र  करना  है  ।  जीवन  बीमा  तथा  अन्य  प्रकार  के  बीमे  व्यवसाय  तथा  बैंकिंग  में  जनता  क

 छ  त  धन  है  और  इस  पर  थोड़े  व्यक्तियों  का  नियन्त्रण  है  ।  इस  प्रकार  के  नियर  ग  को

 समाप्त
 जाना  चाहिये  |  इस  धन  को  सामुहिक  कल्याण  के  लिये  प्रयोग  में

 मं
 जानां

 चाहिये
 |

 ।  विदेशी  बीमा  कम्पनियों  की  प्रतिवर्ष  की  प्रीमियम  आय  20  करोड़  रुपये ह  a5 यह  नवीनतम

 आंकड़े  ह  ह

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 थ
 चीनी  सम्बन्धी  नीति  पर  चो

 र
 DISCUSSION  Re:  50021  OLICY

 महोदय  :
 अब  हम  सरकार  द्वारा  28  1968 को  आगामी  सीजन  के

 घोषित  की  पनी  चीनी  सम्बन्धी  नीति  पर  विचार  करेंगे  ।  यह  च  प  193  के  अंतगर्त

 श्री  काशाना  य  तथा  श्री  चेंगलराया  नायडू  ने  उठाई  है
 ।

 श्री  पाण्ड्य  पद  रोना  है  सामी |

 नक

 की
 कमी  होती है  तो  गन्ने के  मुल्य  बढ़ा

 faa  जाते  हैं  तु  कि म  की  खेती aga  बड़े  भाग  में  की  तो  उस
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 चीनी  सम्बन्धी  नीति  पर

 चर्चा

 की
 कीमत  कम  कर  दी  जाती  है  ।  इस  कारण  चीनी  उद्योग  में  संकट  at  cafe  सहीं

 थी  ।  1966-67  में  1965-66  की  अपेक्षा  उत्पादन  बहुत  कम  हुआ  था  ।  इन  सब  ब

 ध्यान  में  रखते  हुये  सरकार  ने  यह  प्रस्ताव  रखा  है
 ।

 इसका  उद्देश्य  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाना
 ।  इस  नीति  को  केवल  गन्ने  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के  लिये  नहीं  बल्कि  मूल्यों  को  स्थायी  तौर

 र
 निर्धारित  करने  के  हेतु  अपनाया  गया  था

 ।
 उद्योग  के  स्थायीकरण  को  ध्यान  में  रखकर

 भी  इस

 नीति  को  अपनाया  गया  था  ।  परन्तु  इस  होती  को  अपनाये  जाते  पर  अनेक  प्रतिक्रियाएं  हुयीं  ।  इ

 नीति
 को  अपनाने  का  तात्पर्य  किसानों  को  अधिक  मुल्य  देना  तथा  कारखानों  को  इस  योग्य  बन

 कि  वे  किसानों  को  अधिक  मूल्य  दे  सकें  ।  उत्पादन  शुल्क  में  भी  कुछ  छट  देने  का  प्रस्ताव
 '

 छूट  लगभग  14.32  रुपये
 प्रति  क्विंटल  पड़ती  है  ।  द क

 ह

 आंशिक  विनियंत्रण  की  नीति  को  भी  किया  गया  था  ।  इसका  अर्थ  यह  कि

 कारखाने के  मालिकों  को ा  खले  बाजार  में  बेची  जाने  वाली  चीनी  का  अधिक  मूल्य  प्राप्त हो  जिससे

 म्  ने rat
 को

 गन्ने  का  अधिक  मूल्य  दे  सकें  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  पिछले  वर्ष  इस

 a far  काम  किया ।  परन्तु  इसमें कुछ  मूल  त्रुटियां थीं  जो  कि  अब
 सामने

 आ  रही  हैं
 । ee

 व  यह  हुआ  है  कि  उद्योग  में  अनिश्चितता  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।
 द

 ह

 पिछले  वर्ष  इस
 नीति  की

 घोषणा  के  पश्चात्  विभिन्‍न  राज्यों  में  किसानों  को  गन्ने  के

 मूल्य  दिये  गये
 ।

 जहां  तक  महाराष्ट्र  का  प्रदान  है  वहां  पर  किसानों को  7.50  से  लेकर  16

 रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  दिया  गया  ।  जबकि  सरकार  ने  7,37  राष्ट्रीय  मूल्य  नियत  frat

 था  थ  क 1  इसका  तात्पर्य  वास्तव  में  था  कि  किसानों  को  7.37  रुपये  से  कम  न  दिया  जाये

 द

 मैं  नहीं  समझ  सका  कि  गन्ने  की  इतनी  कम  कीमत  नियत  करने  का  क्या  कारण  था  |
 ई

 ्  किस  इस  मूल्य  पर  गन्ना  देने  को  तैयार  नहीं  था  ।  तथापि  इस  नीति  के  लागू  होने  से  अच्छे

 म  निकले  हैं  ।  25  प्रतिशत  अधिक  भूमि  पर  गन्ना  उगाया  गया  है  ।  सरकार
 ने  अब  सोचा

 दी
 ० । वर्ष  अच्छी  फसल  होगी  और  उन्होंने  गन्ने  की  कम  कीमत  नियत  करना  आरम्भ  कर

 दिया

 परन्तु  दूसरी  ओर  खुले  बाजार  में  चीनी  के  मूल्य  गिरकर  लगभग  आधे  रह  गये  हैं  ।  इससे

 oF  लिकों के  दिलों  में  सन्देह  उत्पन्न  हो  गया  है  ।

 7 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  रियासत  को  भी  इस  वापिस  ले  लिया  द ee
 गर  के  लिये  भी  अब  केवल  30  प्रतिशत  चीनी  दी  गई  है  ।  मंत्रालय  का  विचार  है

 हर  कीमत
 पर  गन्ना  बेचेंगे  क्योंकि  इस  वर्ष  फसल  बहुत  अच्छी  हुई  है  ।  परन्तु  इसका  परिणाम  यह

 निकला  है  कि
 मिल  मालिकों  को  विनियंत्रण  की  नीति  में  विश्वास  नहीं  रहा  भी

 किसानों  को

 ह मरने  के  अच्छ
 मूल्य  देने  को  तैयार  नहीं  हैं  ।

 थ  ट  wo  a

 aq  समय  उपभोक्ता  को  पिनों  क के  लिये  नगरों  मैं  1  79  रुपये  afar  किलो  देना  पड़ता  है
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 जबकि  ग्रामों  में  लोगों ar  प्रति  f  केलो  चीनी  के  लिये  3.50  ve 4  रुपय ेते

 ही

 ए

 को  इस  मामले  पर  |  से  विचार  करना  है  कि  यह  भेदभाव
 क  ह

 सर

 रहेगा
 ।

 श्री  रा०  ढो०  मण्डारे  पीठासीन  हुये
 क

 <a sh
 Shri  R.  D.  Bhandare in  tha  Chair  जापा

 यदि  समूची  चीनी  पर  नियन्त्रण कर  जाये  तो  उपभोक्ता  को कु
 व  aes

 देना

 पड़गा |
 क  ्

 ae  मल  मालिक  279  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  चीनी  खुले  बाजार  में  ad  ai  उसकी

 कुछ  ला  होता  है  परन्तु  प्रशन  यह  है  कि  इस  भाव  पर  कौन  चीनी  क्रय  करेगा  ।  पिछल ेव  चीनी

 के  मूल्य  खुले  बाजार  में  500  रुपए  प्रति  क्विन्टल  से  गिर  कर  255  रुपये  प्रति  क्विन्टल  गये

 थे  ।  प्र
 क  व्यक्ति  चार  रुपये  प्रति  किलो  चीनी  क्रय  नहीं  कर  सकता  ।  इस  बात  का  प्रभाव

 वातावरण  पर  पड़ा  है  और  नवम्बर  के  प्रथम  सप्ताह  में  काम  पर  आने  वाले  मजदूर  अभी

 काम  पर  नहीं  आये  हैं  ।  205  कारखानों  से  से  केवल  90  कारखानों  में  काम  शुरू  हुअ

 इस  बात  को  किसी  प्रकार  भी  उचित  नहीं  ठहराया  जा  सकता  कि  देश  के  एक  भाग

 किसानों  को  15  से  17  रुपये  प्रति  क्विन्टल  मिलें  तथा  दूसरे  भाग  में  अर्थात्‌  मद्रास में  केव

 8  क्विन्टल  मिलें  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  इस  मामले  में  करने  जा  रही

 यदि  स  पचे  देश  में  एक  समान  मुल्य  नहीं  रखा  जा  सकता  तो  राष्ट्रीय  मुल्य  का  कोई  अर्थ
 हीं

 इस  समय  कारखानों  में  केवल  44,000  टन  चीनी  खुले  बाजार  के  लिए  उपलब्ध  है

 चील  व्यापारियों  के  पास  भी  पड़ी  है  जोकि  उन्होंने  उस  समय  क्रय  की  थी  जब  चीनी  के  मुल्य  द
 ।  अब  मुल्य  बढ़  गये  हैं  क्योंकि  कोई  कारखाना  काम  नहीं  कर  रहा  है  ।

 थ
 कुछ  लोगों  ने  कहा  है  कि  चीनी  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि

 =

 के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई है  जिसके  लिए  गन्ना  17  तथा  15  रुपये  प्रति  क्विंटल  खरीदा  ग

 ।  यदि  नई  चीनी  का  उत्पादन  किया  जाये  तथा  मूल्य  के  व्तंमान  स्तर  को  बनाये  रखा

 तो
 इस

 में  औचित्य  है  ।  परन्तु  इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  किसानों  और  मजदूरों  के
 ्

 की  क्षा  करने  की  यह  नीति  उचित  नहीं  मेरी  प्रार्थना  यह  है  कि  यदि  समूचे  चीनी  उपास

 प  नियंत्रण  रखा  जाये  तो  समूचे  देश  में  चीनी  कीਂ  बिक्री  दो  रुपये  प्रति  किलो  से  अधिक दर  पर

 न TX
 हो  सकेगी  ।  परन्तु  देहातियों  को  चीनी  चार  रुपये  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  क्रय  करनी

 पड़ती है

 श्री
 दीवानी  राव  देशमुख  :  यदि  इस  पर  से  नियंत्रण  हटा

 लिया  जाये  तो
 ह

 क यह
 दगा

 50  रुपये  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  बिकेगी ।

 श्री  कार  हाथ  पाण्डेय  a>  or
 को  अभी  जो  बताया  कि  वित्त  मंत्रालय  की  गणना  के

 आधार  पर  गन्ने  का  10  रुपये आता  है  ।
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 4a  चीनी  सम्बन्धी  नीति  पर  चर्चा

 कस

 sated किसानो  गल द  क  qq बे  की  दर  से  भुगतान
 जाना  चाहिये  |  आपको  ऐसी  योजना

 पार  क  aif  ताकि  किसानों  को इ
 ना मूल्य  मिले  कि  ह  भविष्य  में  अधिक  गन्ना

 हा  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  मिले  ।

 भी  रंगा  मैं  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  की  इस  ma  3  सहमत  हूं  कि

 सानी  कम  से  कम  प्रति  किंबल  पर  10  रुपय  लाभ  जाना  चाहिए  ।  इसके

 जाने  के  तरीके  को  मैं  खाद्य  तथा  कृषि
 ie  छोड़ता हूं  ।

 ्
 माताओं  ने  शुल्क  आयोग  के  समक्ष  यह  उल्लेख  किया है

 कि  सब  नयी  हों  को  समाप्त

 rat  चाहिये

 किसानों  के  लिये  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  किये  जाने  चाहिये  ।  यह  कैसे  पचित है  कि

 दि re  at  एक  किसान  7  या  8  रुपये  प्रति  क्रिस्टल  मूल्य  प्राप्त  करने  योग्य  है  जबकि  |  स्तर  प्रदेश

 क  Th एक  किसान  15  रुपये  प्रति  क्विन्टल  मूल्य  प्राप्त  करने  योग्य  समझा  जाता है
 ?  यह

 mo तत  हैं  कि  हमारे  उन  किसानों  को  जो  अपने  गन्ने  के  लिये  उचित  मूल्य  की  मांग  कर  कैं  उनके

 ह  को  स्थानीय  सरकार  द्वारा  चीनी  मिलों  को  मनमाने  निर्धारित  मूल्यों  पर  सप्लाई
 दिया

 है  और  यदि  वे  ऐसा  करने  से  इन्कार  करते  हैं  तो  उन्हें  जेल  भेज  दिया  जाता  है  ।

 सैकड़ों  किसानों  को  जेल  भेजा  जा  में  उन  राज्य  सरकारों  की  नीतियों  विरुद्ध

 ज  उठाता  हूं  जो  किसानों  को  जेल  भेजने  के  लिये  उत्तरदायी  हैं  ।

 दक्षिण  भारतीय  मिल  मालिकों  तथा  अखिल  भारतीय  मिल  मालिकों  सरकार  से  यह

 19  faa  लाभ  के  आश्वासन  की  मांग  की  है  ।  यदि  उन्हें  12  प्रतिश्त  लाभ  से  भी  अधिक  लाभ

 दे  या
 जाये  तो  भी  मुझे  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 हम  सब  यह  चाहते  हैं  कि  चीनी  का  मुल्य  कम  किया  जाये  और  हम  यह चाह
 ते  हैं  कि

 न

 केवल  उपभोक्ताओं  को  लाभ  हो  बल्कि  गन्ने  के  उत्पादकों  के  हितों  की  भी  रक्षा  aa  ।  इनमें

 गैर-सरकारी  मालिक  नहीं  हैं  ।  उनमें  से  एक  तिहाई  से  अधिक  व्यक्ति  सह
 री

 मिल
 क

 लाभ क
 हैँ  ।  प्रफुल्ल  आयोग के  सामने  दिये  वक्त  य  के  अनुसार  वे  12  प्रतिशत  से  आ

 छक  हैं  ।  बया  उनके  प्रति  न्याय  करने  की  सरकार  की  जिम्मेदारी  नहीं  है  ?

 अधिकांश  किसानों  के  पास  1  एकड़  से  अधिक  भूमि  नहीं  है  ।  उन्होंने  अपनी  भूमि  पर  गन्ने

 उपज  की  है  और  गन्ना  ही  उनकी  आय  का  मुख्य  साधन  है  ।  यदि  उन्हें  इससे  पूरी  आय  प्राप्त

 ती  तो  वे  कहीं  के  नहीं  रहेंगे  ।  महाराष्ट्र  में  60  लाख  287  एकड़  भूमि  पर  गन्ने  खेती

 की  जा  स्त  है  ।  यदि  हम  यह  मान  लें  कि  10  लाख  287  एकड़  भूमि  पर  सहकारी = चीनी  मिलों

 और  बड़े  भूमिधघारियों  तथा  अन्य व्यक्तियों  का  आधिपत्य  है  तो
 50  लाख जैन नक

 एकड़  मि
 पर-की

 जा  रही
 गन्ने  की  खेती

 का  आधिपत्य  छोटे  व्यक्तियों
 के  हाथ  में

 है  ।  वे
 ब्यक्ति ही  इसमें

 अधिक
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 र  क

 a 7 ey wm
 रुचि  taa  हैं  ।  क्या  उनके  हित  की  अच्छी  तरह रक्षा  की  जाती ग  जाती  है  ?  सर  कार  को

 भुगतान  करते

 की
 ह  नतम  मूल्य  को  7  रुपये  से  बढ़ाकर  कम  से  कम  9  रुपये  करना  चाहिये  |

 गत  ay  15  रुपये  की  दर  से  भुगतान  करने  वाली  अनेक  मिलें  समाप्त  हो  गई  थीं  क्या

 सर
 गर

 द्वारा  प्रथम  छः  सप्ताहों  में  उत्पादकों  को  दिये  जा  रहे  मूल्य  की  जानकारी
 गत

 दो  तीन

 सप्ताहों
 और  जून  में  उत्पादकों  को  कम  मूल्य  दिये  गये  थे  ।  इन  सब  बातों को

 देर खाते  हुये

 क्या  सरकार  यह  कह  सकती  है  कि  किसानों  के  साथ  उचित  व्यवहार  किया  जा  रहा है

 प्रथम  वे  ही  उत्पादक  गन्ने  की  सप्लाई  करते  हैं  जो  उसका  स्टाक  नहीं रख  सकते  ।  उन्हें

 हानि  उठानी  पड़ती है  क्योंकि  प्रथम  तीन  सप्ताह  में  कम  कीमत  दी  जाती  है  ।

 गत सरकार  की  नीति  परस्पर  विरोधी  और  पेचीदा  है  ।  वह  यह  चाहती  है  कि

 ac  से  कम  कीमत  पर  निर्यात  करने  के  उद्देश्य  से  देश  त्याग  करे  ।  इससे  लाखों  रुपयों  का

 ale  |  उत्पादन  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  पहले  दी  जा  रही  रियायत  को  भी  समाप्त  कर

 ग  है  ।  अधिक  मुल्य  प्राप्त  करने  का  प्रोत्साहन  दिये  जाने  के  परिणामस्वरूप  किसानों  ने  अधिक

 पर  गन्ने  की  खेती  करनी  आरम्भ  कर  दी  है  मिल  मालिक  कहते हैं  कि  गत  वर्ष  ह  ज

 सहायता  के  रूप  में  78  रुपये  प्रति  टन  के  हिसाब  से  अदा  करना  पड़ा  और  हमें  पत

 आगामी  वर्ष  हमें  इस  प्रकार  प्रति  टन  के  हिसाब  से  कितने  रुपये  देने  पड़े  ।  सरकार  कहती  है

 हमने  मिल-मालिकों  को  40  प्रतिशत  चीनी  को  खुले  बाजार  में  बेचने  कीਂ  अनुमति  दी  थी

 से  उन्हें  कुछ  अवश्य  हो  रहा  होगा  ।

 क्या  सरकार  इस  बात  का  प्रबन्ध  करती  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  मिल  मालिकों  को

 कसी  प्रकार  की  हानि  न  उठानी  पड़े  ।  यदि  मिल  मालिकों  को  हानि  हुई  तो  यह  स्वाभाविक  ही

 हैं  कि  इससे  कर्मचारियों  को  भी  हानि  होगीਂ  और  मिलें  काम  करना  बन्द  कर  देंगी  |  सरकार  यह

 गी  कि  मिलें  कार्य  करें  ।  अतः  इससे  सबसे  अधिक  हानि  किसानों  को  होगी  ।  यदि र

 f  ं  की  रक्षा  नहीं  की  गई  तो  उन्हें  सत्याग्रह  सहारा  लेना  पड़ेगा  |  हम  चाहते  हैं  नि
 थ

 येक

 f  ,  चाहे  वह  चीनी  की  हो  अथवा  अन्य  वस्तु  उचित  लाभ  अजित  करे
 पर्याप्त

 ्  पादन  नहीं  हो  सकेगा  ।  इसके  साथ-साथ  हम  यह  भी
 चाहते  हैं  कि

 ह

 किसानों  क

 उचित
 भ  मिले

 उत्पादन-शुल्क  में  भी  रियायतें  दी  जानी  चाहिए  |

 सरकार  को  जनता  की  हर  प्रकार  से  सहायता  करनी  चाहिये  ताकि  किसान  कम  ये  कम

 10  रुख़्सती  क्रिस्टल  के  हिसाब  से  लाभ  प्राप्त  कर  सकें  ।  एक  ऐसे  तकनीक  का  विकास  किया  जाना

 चाहिये  जिससे  इसमें  कोई  बेइमानी  की  जा  सके  ।  किसानों  और  मिल  मालिको ं3  केसी  प्रकार

 का  समझौता  किया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  किसी  ऐसे  तरीके  की  व्यवहार  कर  देती है
 जिससे  यह  निश्चित  हो  जाये  कि  मिल  मालिकों  को  क

 गई
 के

 नहीं  हुई  है  और  इ
 c  साथ  साथ

 उन्हें  उपज  लताओं  और  उत्पादकों  की  वजह  से  ०५

 सकती  है  ।

 नहीं  हुआ  है  तो
 उचित  न्याय  समझा  जा
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 त  जटिल  समस्या  है  ।  सरकार  को  विशेषज्ञों  और  विभिन्‍न  सम्बद्ध  auf

 साथ  मिलकर कर  एक  ऐसी  योजना तैयार  करनी  चाहिये  जो  वर्तमान  योजना  के  समान ज ae

 श्री  चेंगलराया  नायडू  1964-65  में  चीनी  का  कुल उत्पादन  32.58 ल

 1
 1965-66

 में  यह  उत्पादन  35.10  लाख  टन  था  ।  1966-67  में  यह  उत्पादन

 प्रद  क
 र  21  लाख  टन  हो  गया  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  उत्पादन  श्रम  तथा म

 की  गीत  में  वृद्धि  हो  जाना  है  ।  भू-राजस्व  में
 भी

 वृद्धि  हो
 गई

 है
 ।

 इसी  प्रकार  प्रत्येक
 ad थ

 में  द्धि  हो  रही  है  और  किसान  गन्ने  का  उत्पादन  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  और  उन्होंने  गन्ने

 न  को  समाप्त  कर  दिया  है  ।  1966-67  में  गन्ने  के  उत्पादन  के  आंकड़ों  में  कमी  \

 A

 गत  सरकार  द्वारा  आरम्भ  की  गई  नई  योजना  जिसके  अनुसार  चीनी  के  उत्पा

 ge | = x TAT

 प्रतिशत  भाग  खुले  बाजार  में  बेचा  जाये  और  60  प्रतिशत  भाग  नियंत्रित  मूल्यों  पर  बेचा
 जा  सफल  रहने  के  परिणामस्वरूप  लोगों  ने  गत  वर्ष  से  गन्ने  की  प्रति  एकड़  खेती  में  वृद्धि

 दी  है  ।
 इस  वर्ष  कुल  उत्पादन  28  और  30  लाख  टन  के  बीच  होने  का  अनुमान  ि

 सरकार  ने  अचानक  बिना  किसी  चेतावनी के  यह  घोषणा  कर  दी  है  कि  70
 aia

 नी

 किट  में  नियंत्रित  मूल्य  पर  और  केवल  30  प्रतिशत  चीनी  खुले  बाजार  में  बेची उ  ही  ।

 जब  चीनी  के  उत्पादन  में  कमी  हुई  थी  तो  सरकार  ने  उत्पादन  शुल्क  छूट  t  की

 घोषण
 गा  की  थी  ।  सरकार  ने  घोषणा  की  थी  कि  40  प्रतिशत  चीनी  खुले  बाजार  16  रुपये

 प्रति
 क्विन्टल  की  दर  .  से  बेची  जायेगी  ।  फिर  सरकार  द्वारा  अचानक  यह  घोषणा  की  गई  कि

 वर्ष  सरकार  ने  इसका  मूल्य  घटाकर  153.85  प्रति  क्विन्टल  कर  दिया  है  ।

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  जगजीवन  ऐसी  घोषणा  नहीं  की  गई

 श्री  वेंगल  राया  नायडू  :  आंध्र  में  ऐसी  घोषणा  की  गई  वहां  निजाम  च  मिल  और

 चीनी  मिल  में  प्रति  क्विन्टल  139  रुपये  की  दर  निर्धारित  की  गई  है  ।  15  पये  के  अन्तर

 का  क्य
 मै
 रण है  ?

 कृषि  मूल्य  निर्धारण  समिति  में  उपभोक्ताओं  का  प्रतिनिधित्व  है  ।  जब  उपभ
 कता  कृषकों

 के  ग्य
 का  निर्णय  करेंगे  तो  किसानों  के  प्रति  न्याय  की  क्या  आका  की  जा  सकती  है  ।  यदि

 ऐसे  करती  रही  तो  अगामी  वर्ष  गन्ने  की  खेती  में  वृद्धि  नहीं  की  जायेगी  ।
 कि

 धि दह  सरकार  ने  गन्ना  नियंत्रण  आदेश  1966  द्वारा  गन्ने  के  एक  स्थान  से  दूसरे  पर  ले

 लिये जाने  पर  रोक  लगा  दी  है  ।  सरकार  ने  किसानों  को  मिलों  को  गन्ना  सप्लाई  करने cn

 मजबूर  किया  है  ।  अब  जब  कि  मिल  मालिक  किसानों  को  निर्धारित  मूल्य  नहीं  दे  र  तो  केन्द्रीय

 सरकार  उन  पर  जोर  नहीं  डालती  ।

 गत  a  आध्र  ay  नी  रुप  क्विन्टल  निर्धारित

 किया  ati  हम  125  रुपये  प्रति  क्विन्टल  की  मांग  कर  रहे  थे  ।  उत्पादक  200  रुपये
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 की  तर
 प्रति

 क्वार्टर
 ara  पर  दं

 ata  से  कार  ने
 गन्ना  उत्पादकों

 को
 गलने

 को  110 स  क  ति  शित  ा  की  दर  से  सप्लाई  करने  के
 लिये  मजबूर  किया

 ।
 महाराष्ट्र  में  उनकी

 सहकारी  ने  160-200  प्रति  क्विन्टल  की  दर  से  मूल्य  अदा  किया  ।  जब  मह
 गी

 सहकारी  संस्था  ऐसा  कर  सकती  है  तो  और  राज्यों में  भी  गन्ना  उत्पादकों
 को

 भी  वही  मुल्य

 मिर  चाहिये  |
 ~

 माननीय  मंत्रो  यह  चाहते हैं  कि  किसानों  को  कठिनाइयों  का  सार  करना  पड़े

 नकी  रक्षा  न  की  जाये  ।  जबकि  सरकार  मिल  मालिकों  के  हित  की  रक्षा

 Xt tal Fl rl ahaa गत  ay  चित्तौड़  जिले  में  53  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  चीनी  मिलों  को  ग  नने  के  न  सप्लाई

 नि  के  विरुद्ध  मामले  दायर  किये  गये  ।

 we  श्री  जगजीवन  राम  :  सहकारिताओं  के  विरुद्ध  |  थ

 क  श्री  चेंगलराया  थ  उन्हें  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  जेल  ल  दिया गया  है  ।

 आ
 पके  पास  किसानों  को  परेशान  करने  के  लिये  इतनी  शक्ति  है  तो  क्या

 आप  मिल  मालिकों

 भी  इसी  प्रकार  परेशान  नहीं  कर  सकते  ।

 थ

 चीनी  की  मात्रा  के  आधार  पर  मृत्य  निश्चित  करने  के  लिये  सरकार  को  कार
 खानों  के

 लिकों  पर  निसार  नहीं  करना  चाहिये  ।  ये  लोग  हिसाब  में  काफी  गड़बड़  करते  हैं  ।  उत

 अधिकारियों  के  साथ  सांठगांठ  करके  हिसाब  में  गडबड़ी  करने  में  ये  लोग  सफल  हो  जाते

 केन्द्रीय  सरकार  को  यह  कार्य  अपने  वैज्ञानिकों  को  सौंपना  चाहिये  ।  इन  वैज्ञानिकों  को  अपने

 मने  गन्ने  की  पिराई  करवानी  चाहिये  ताकि  चीनी  की  उचित  मात्रा  का  पता  लगाया  जा

 र  फिर  इसी  मात्रा  के  आधार  पर  चीनी  का  मूल्य  निश्चित  करना  चाहिये  ।  यदि  सरका  रने

 सानों  की  सहायता  न  की  तो  सम्भव  है  कि  सरकार  को  चीनी  का  आयात  करना  पड़े  ।

 ह  श्री  वी०  कृष्णमूर्ति  :  सरकार  के  सुप्रबन्ध  और  अपनी  चीनी  सम्बन्धी  नीति

 में  गडबड  के  कारण  वर्ष  1965-66  की  अपेक्षा  at  1966-67  में  चीनी  का  उत्पादन  कम

 7  इससे  स्पष्ट  है  कि  सरकार  की  चीनी  सम्बन्धी  नीति  असफल  रही  है  ।  ay  1949  तक
 चीनी

 ग स्थिति  बिल्कुल  ठीक  थी  ।  उसके  बाद  केन्द्रीय  सरकार  ने  चीनी  का  नियंत्रण  अपने  हाथ  मे ंले
 या  ।  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अधिकार  नहीं  दिया  गया  है  ।  गन

 त्पादन  और  मुल्य  निश्चित  करने  के  अधिकार  राज्य  सरकारों  को  दिये  जाने  चाहिये  |

 गोपालाकृष्णन  समिति  ने  चीनी  की  उत्पादन  लागत  एवं  तत्कालीन  कराधान  का  अਂ  नन

 कया  परन्तु  सरकार  ने  इस  समिति  के  सुझावों  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  इस  समि
 ति  ने

 रिश  की  थी  कि  चीनी  के  विक्रय  मुल्य  का  55  प्रतिश्त  गन्ना  उत्पादकों  को  मिलन  चाहिये
 और 4  प्रतिशत  कारखानों  को  दिया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क  ई  कार्यवाही
 नहीं  की  ।

 ath इस  समय  केन्द्र य  सरकार

 उद्योगपतियों  को  लाभ  हुआ  है  ।  मैं  यह
 ी  करता  हूं

 ई  कि  जो  औद्योगिक

 के पास

 नगमे
 चाहिये
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 qe  उत्तर  भारत  में  गन्ना  उत्पादकों  को  मद्रास  की  अपेक्षा  बहुत  अधिक  दा  मिले

 थे  ।  सरकार  की  नीति  के  कारण  पिछले  वर्ष 20  करोड़  रुपये  की  अर्जित आय  हुई

 यह  है  कि  इस  धनराशि  को  गन्ना  उत्पादकों  में  वितरित  कर  देना  चाहिये  |

 मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  इस  नीति  के  फलस्वरूप  उत्पादन  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  प

 कह  सकता  हूं  कि  यदि  सरकार  की  नीति  ठीक  हो  तो  देश  में  उत्पादन  अत्यधिक

 Te  और  फिर  हम  चीनी  का  निर्यात  करके  विदेशी  मुद्रा  भी  जीत  कर  सकते  हैं

 त  सरकार  को  इस  शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण  करके  इसे  राज्य  सरकारों  को  दे  देनी  चा

 गा  भारत  सरकार  को  गन्ने  का  मूल्य  कम से  कम  100  रुपये  प्रतिटन  निश्चित  क

 .  चाहिये
 |  सरकार  को  गोपालाकृष्णन  समिति  की  सिफारिश  को  भी  क्रियान्वित  करना  चाहि

 प्रकार  खाद्य  मंत्री  को  खेतिहरों  की  रक्षा  करनी  चाहिये  ।

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak):  Mr.  Chairman,  am  sorry  that  legislation  is  bei
 hrown  to  winds.  In  the  Preamble  it  has  been  mentioned  that  no  discrimination  will  be  ma

 it  in  fact  a  discrimination  has  been  made  between  a  farmer  and  a  non-farmer  The  far:
 eels  that  the  things  which  he  is  producing  are  not  fetching  adequate  returns,  whethe  1S

 odgrains  his Sugar-cane  or  commercial  crops.  Every  other  producer  has  control  o

 produce.  A  car  producer  charges  the  price  which  he  wants;  similar  is  the  care  wit

 udtain-pen  manufacturer  But  it  is  not  so  in  the  case  of  a  farmer  Even  the  fire-wood  is
 Rs.  25  per  quintal  but  the  sugar-cane  is  sold  at  the  rate  of  Rs  7.75  only  What  great

 njustice  can  there  be  to  a  farmer.  The  sugar-cane  seed  is  sold  at  the  rate  of  Rs.  16.00  p
 uintal.

 One  more  fact  is  there  When  a  farmer  grows  sugar-cane,  his  entire  family  is  engage  in

 ‘th  That  is  the  only  source  of  his  income.  About  80  percent  people  of  this  country

 be  ad  the  demand  of  farmers  and  even  Prof.  Ranga  was  right  when  he  said  that  even  mem
 ol  Opposition  are  behind  the  demands  of  the  farmers  50  request  Shri  Jagjivan  Rar  ©
 Teal ह  his.  Mr.  Naidu  was  right  when  he  said  that  the  farmers  would  not  grow  sugar-cane
 be  se  of  this  inadequate  return.  No  farmer  would  grow  a  thing  in  which  he  does  not  get  pr  t

 द  I  want  to  say  something  about  the  agitation  going  on  in  Haryana  Whatever  begins

 ह  ryana  spreads  to  other  parts  of  the  country.  I  ‘request  that  steps  should  be  taken  for  tt

 hdrawal  of  agitation  and  those  who  have  been  arrested  in  this  connection  may  be  released.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Balrampur)  Mr.  Chairman,  the  sugar  industry  is  pas  ing
 ough  a  very  critical  stage  The  mills  are  closed,  the  farmer  is  not  supplying  sugar-cane

 The  workers  of  the  sugar  mill use  he  is  not  getting  adequate  price  for  his  produce

 mployed  because  of  closure  of  mills  Therefore  the  Government  should  adopt  an  eff  tive

 pr  y  est  of The  present  policy  is  neither  in  the  interest  of  sugar  cane  growers,  nor  in  the  in

 emp  es  of  sugar  mills  nor  that  of  the  consumers  The  Government  should  put  ssure  On

 the  1  1  owners  so  that  they  may  give  more  price  to  the  sugar-cane  producers

 The m  wners  do  not  raise  price  with
 out  the  agitation  of  farme  s  can  be  solved  if

 vou  talk  to  the  should  i  oe
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 eo
 The  mi  ह  fae  eae

 sito  pay  ie  arrearn  of  the  farmers,  ‘In  U.P.  and
 Bihar,  the  mill  owners  owe  lakhs  of  rupees to  the  farmers.  You  can  take  away  the  land  of  the

 farmer  if  he  do  nd  rev  nue  You  51.0  as
 of  farmers,

 pay  the  arrears

 It  yt  in  the  interest  of  consumers  to  remove  the  restrictions  on  sugar.  jar 15.0  an
 essentia  So  Government  should  face  the  people  on  this  issue.

 In  and  Bihar  the  sugar  industry  is  passing  through  a  critical  perio  he  mills  are
 closed.  O  he  other  hand  you  are  issuing  licences  for  the  opening  of  new  1  a  You  should
 take  a  balan  view  of  the  requirement  of  the  whole  country  and  frame  a  po  accordingly.
 Instead  pening  new  sugar  mills,  you  should  improve  the  condition  of  old  mills  investing
 money  it  hem

 Vhile  framing a  policy  about  sugar,  Government  should  look  to  the  interest
 sections  (

 ्  all
 he  community.  It  should  be  in  the  interest  of  growers,  consumers  and  tl  dustry

 In  case  Sugar  Industry  in  U.  P.  and  Bihar  faces  a  crisis  there
 छह

 भ  No  industry
 to  provide  jobs  क  ple  in  tho  se  Otates.  I  do  not  want  letails  But  I  would
 like  to  request  the  ment  that  they  should  bear  in  mind  the  spc

 problems  of  that
 industry  and  give  0  consideration  while  formulating  the  policies  in  this  rd

 ot  eee

 कार्य  wa  समिति

 छा  ESS  ADVISORY  COM)

 काय  तथा  मंत्री  (  )  मैं  काय  मंत्रणा समिति  का डा०  राम

 हर छब्बीसवाँ  प्रतिवेदन  उप  करता  हूं  ।

 क

 =

 सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  प्रस्ताव-जारी  क
 MOTION  RE:  SUGAR  a

 शिवाजी  राव  झा०  देशमुख  (  :  पिछले  कई  वर्षों  से
 चीनी  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  ने
 कोई  ठोस  तथा  निश्चित  नीति  नहीं  अपनाई  कभी  चीनी

 re  लग  rr

 तो

 कभी
 प्रकार

 की विनियंत्रण  और  कभी  आंशिक  नियंत्रण  कभी  आंशिक  विनियंत्रण  ।  इस

 नीठि  सफल  नहीं  हो  सकती  ।  या  तो  पूरा  नियंत्रण  होना  चाहिए  ar  फिर  पूर्ण  fate  त्रण  |

 गैर वर्ण  नियंत्रण  में  सफलता  नहीं  मिली  at  फिर  gr  विनियंत्रण  किया  जाना  चाहिए

 उद्योग  के  लिये  लाइसेन्स  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  से  छूट  दी  जानी  चाहिए  ।
 ्

 बहुत  से से
 लोग  कहते  हैं  कि  पूर्ण

 age
 उपभोक्ताओं  के  हित  में

 agi  होगा
 |

 a  ताओं  का
 हा  हित  यही  है  कि  उन्हें  चीनी

 उ
 उचित  मुल्य ्र  मिले

 मुल्य  औचित्य
 बाजार
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 5  O06  क  ब  बोनी
 सम्बन्धी  नीति  के  बारे  मे  बर्ताव--जारी

 पर
 छोड़  दिया  जाना  चाहिए  ।  जब  वे  उपभोक्ताओं को  सस्ते  से  सस्ते  मूल्य  नी

 |  स्थिति में  होते  तो  यह  तब  दिया  जाता  है  कि  यदि  पूर्ण  विनियंत्रण  किया

 7 PRAT ay AT . Taz f
 बिहार  तथा

 पूर्व  उत्तर  प्रदेश  का  चीनी  उद्योग  ठप्प  पड़  किन्तु इस  दर  में  कोई

 वजन
 नहीं  है

 ।
 सरकार  यदि  उत्तर  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  उद्योग  के  प्रति  वही  नी

 अपनाये  जो
 कि  महाराष्ट्र के  सहकारी  चीनी  मिलों के  प्रति  उसने  बरती  तो  100  वर्ष  पहले

 जो  पूंजी  उसमें  लगाई  गई  वह  पूरी  तरह  वसूल  हो  जायेगी  और  देश  का  समूचा  सबका

 दोलन  इस  जिम्मेदारी को  लेने  के  लिये आज  तैयार  सरकार ऐसा  करना  चा

 सरकार  ऐसा  तक  न  दे  कि  उत्तर  बंगाल  तथा  उत्तर  प्रदेश  का  चीनी  उद्योग  समाप्त  हो  जायेग

 इस
 बात  को  राष्ट्रीय नीति  बनाने  के  मार्ग  में  रोड़ा  न  बनने  दिया  जाये  ।  इस  उद्योग ने  सरका

 द्वारा
 की  गई  कार्यवाही  के  बावजूद  उत्पादकों  को  गन्ने  के  मूल्य  के  रूप  में  60  करोड़  रुपये

 हीं

 सरकार  कहती  यदि  यह  नीति  अपनाई  तो  उन्हें  हानि  उठानी  पड़ेंगी  ।

 ह  इतना  मजबूत  तथा  शक्तिशाली  है  कि  वह  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  उत्तर  बिहार  को  समान

 स्तर
 पर  ले  आयेगा  और  किसी  व्यक्ति  को  हानि  नहीं  होने  पायेगी  ।  आवश्यकता  इस  बा

 की  है

 के  मंत्री  महोदय  चीनी  उद्योग  के  पूर्ण  विनियंत्रण  करने  की  हिम्मत  करें  ।

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  उद्योग  मंत्री  द्वारा  की  गई  नीति  घोषणा  का  उल्लेख  करना  ्

 होंने  कहा  कि  ऐसे  किसी  उद्योग  के  सम्बन्ध में  जिसमें  मशीनरी  अथवा  कच्चे  माल  औ

 आयात के  लिये  किसी  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता न  लाइसेंस  लेने की  आवश्य

 =<
 ट

 दी  जायेगी  ।  चीनी  उद्योग  इस  शर्तें  को  पुरी  करता  है  इसलिये  उसे  इस  दायरे  में  न  लाने

 का  कारण  है  ह  सरकार  ऐसा  करने  पर  भी  चीनी  का  विश्व  बाजार  को  निर्यात  कर  सकती  है

 मारा  देश  चीनी  निर्यात  संगठन  का  एक  सदस्य  है  ।  किन्तु  हम  देखते  यह  हैं  कि
 जब  कभी

 ae
 पी

 वृद्धि  होती  तो  खाद्य  मंत्री  उत्पादन  में  10  प्रतिशत  कटौती  का  हुक्म दे  देते  हैं  ।  चीन

 अन्धी  नीति  में  उनकी  दिलचस्पी  केवल  यही  है  कि  चीनी की  देश  में  हमेशा कभी  बनी  रहे  ।

 को  दूर  करने  का  एकमात्र  उपाय  लाइसेंस  लेने  से  छुट  देना  है
 ।

 द

 आंशिक  नियंत्रण  से  उपभोक्ता  को  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  उसे  बहुधा खु च्  लाा

 बीनी  पर  ही  निसार  रहना  पड़ता  है  ।  सेन  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  सिफारिश  की  है  कि
 ही

 योग  को  आदश  लाइनों  पर  चलाने की  आवश्यकता  है  और  चीनी  का  निम्नतम  मूल्य
 A

 निर्धारित  उसके  पश्चात  इक्षु शंकरा  पदार्थ  में  हर  0.1  प्रतिशत

 पर  वृद्धि  समानुपातिक  होनी  चाहिए  ।  किन्तु  मंत्री  महोदय  द्वारा  घोषित  नीति  के  अंतगर्त

 समानुपतिक  नहीं है  आदश  अनुपात के  सिद्धान्त  के  आधार  पर  ही  सेन  समिति  ने  गन्ने

 सके
 है  क

 नतम  मुल्य  की  सिफारिश की  है  ।  किन्तु इस  सिद्धान्त  का  पालन  नहीं  किया  गया  है

 परिणा
 स्वरूप  गन्ना  उत्पादकों को  हानि  उठानी

 पड़ी
 @  qa  दर

 पान
 की  उर

 कप
 दो

 जरे  है

 र प्रति शैलॉगि स हता रतार

 ी

 ws  >
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 Motion  esi  ar  Policy  की
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 a  Denia

 5,  1968

 _  es क  नल

 a
 वर्ष

 पूर्वे  जो  मूल्यों  की  घोषणा  की
 ग
 गई  थी

 घर  sat  क्षेत्र  के  लिये  187  रुपये  निर्धारित  pit  =  थे  ।  अगर  इनमें  कम  कर

 दिया  जाये  तो  दक्षिण  क्षेत्र  में  प्रति  क्विंटल  100  रुपये  और  उत्तरी  क्षेत्र  में  155  रुप ary ah fat aay a 155 eq  ।
 यह

 जो  क्यों  की  असमानता  वह  केन्द्रीय सरकार  की  नीतियों  के  कारण है

 इस  प्रकार  से  चीनी  सम्बन्धी  नीति  में  संशोधन  गैर-सरकारी  उद्योगपतियों  के  feat  के

 लिये
 किया गया  है  ।  हम  एक  राष्ट्र  की  बात  करते  हैं  परन्तु  देश  में  एक  ही  वस्तु  के  मुल्य  में  एक

 न
 से  दूसरे  स्थान  में  असमानता है

 श्री  एस०  नारायण  रेड्डी  :  सरकार  की  वर्तमान  चीनी  सम्बन्धी  न

 she: बत  ती  है  कि  हमारे  मंत्री  संकट  पैदा  करने  में  कितने  दक्ष  सरकार  की  इस  नीति से

 त्पादकों  को  परेशानी  उठानी  पड़  रही  है  ।  चीनी  के  आंशिक  विनियंत्रण  आदि  से

 गर
 P crear  &  कपालियों  को  गन्ना  उत्पादकों  को  उसी  अनुपात में  मुल्य  देने  के  लिये कह

 नं

 _  रही  है  ।  सरकार  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  कर  सकी  है  जिससे कि  कारखाने वाले  चीनी  ae ड

 =

 मुल्य  निर्धारित  कर  सकें  ।  हांलाकि  समय-समय  पर  सरकार  ने  कहा  है  कि  जो  अतिरि

 _  लाभ  होगा  वह  किसानों  के  पास  जायेगा  ताकि  वे  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ा  सकें  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  19  कारखाने  हैं  जिनमें  से  8  सहकारी  और  1  सरकारी  कारखाने  ने  ी
 कार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  देना  स्वीकार  किया है  ।  बाकी  10  गैर-सरकारी  कारखानो ंमें  से

 >  )

 ह

 कारखाने  अपनी  बात  पर  अड़े  हुए  हैं  और  1  ने  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मुल्य
 देना  स्वीकार

 या
 है  ।  इस  प्रकार ये  गैर-सरकारी कारखानें  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  लाभ  कमा  सर

 कोई व्यवस्था  नहीं  कर  सकी  है  जिससे  कि  किसानों  को  उचित  मूल्य  मिल  सके  ।

 अत्यावश्यक  वस्तुएं  अधिनियम  के  खण्ड  3  के  अंतगर्त  गन्ने  का  मुल्य  निर्धारित  किया गय

 ।  ऐसा  नहीं  है  कि  सरकार  के  पास  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  अत्याधिक  वस्तुएं  अधिनियम

 q  सरकार  के  पास  पर्याप्त  अधिकार  हैं  ।  वह  राज्य  सरकार  को  भी  अपने-अपने  राज्य  में

 मल

 के  नियमन  करने  का  भी  अधिकार  दे  सकती  आसान  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  विधान
 भा

 में  कहा  था  कि  ag  कारखाने  के  मालिकों  से  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  कर  सकते  हैं  बशर्तें  कि  ची

 |  नियन्त्रण  आदेश  के  अन्तर्गत  उन्हें  अधिकार  मिले  हों  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।

 चीनी  नियन्त्रण  आदेश  में  संशोधन  करके  यह  कहा  गया  कि  न्यूनतम  मुल्य  अथवा  कारखानों

 के  मालिक  तथा  उत्पादकों  के  मध्य  समझौते  के  अनुसार  मूल्य  दिया  जायेगा  ।  मैं  नहीं  जानता

 त्रियों  को  इसके  बारे  में  मालूम  है  क्योंकि  आमतौर  पर  ऐसे  निर्यात  वे  अधिकारी  लेते  हैं  जि

 ge  उद्योगपतियों  के  साथ  साठगांठ  अभियोग  लगाया  जाता  है  ।  यह  एक  बेहूदा  संशोधन  ा है

 जिस  चीनी  नियंत्रण  आदेश  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  मेरे  पास  प्रमुख  मंडियों  क
 मद्रास  े  अधिक

 में  बिक
 शॉप  ए की

 के  आंकड़े  पिछले  25  दिनों  से  खुले  बाजार  में  चीनी  300  रुपये

 1548
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 है  ।  यह  मूल्य  कम  नहीं

 होगा

 हता  अनुमानित

 उत्पादन  &

 तलाश
 गन नहीं  होगा  ।



 14  अब्रहा  1890  (  चीनी  सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में

 serra  न ——

 मैं  नह  समझता
 कि

 सरकार  क्यों  नहीं  इस  मामले  को  अपने  हाथ  में  लेती  ।  जब  सहक
 त

 और

 री  कारखानें  100  रुपये  दे  सकते  हैं  तो  गैर-सरकारी  कारखाने  उतना  मुल्य  क्यों

 कते  ।  यह  प्रयत्न  होना  चाहिए  कि  उचित  मुल्य  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  अथवा  शीघ्र  हं

 शीहान  लाना  चाहिए  ।  सेन  आयोग के  अनुसार  250  लाख  व्यक्ति  गन्ना  उत्पादन  में  लगे  हुए  हैं

 चीनी  उद्योग  देश  का  दूसरा  बड़ा  उद्योग  है  और  सरकार  ने  पिछले  32-35  वर्षों  से  इसे  संरक्षण

 दिया  हुआ  इसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  इसमें  शिथिलता  और  भ्रष्टाचार  व्याप्त  हो
 या  ।  हमें  ऐसी  नीति  बनानी  चाहिए  जो  किसानों  के  हितों  में  हो  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 सांविधिक  अधिकार  हैं  ।  इसका  प्रयोग  शीघ्र  ही  संशोधन  लाने  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  जिसके

 तिगत  राज्य  सरकार  की  स्थिति  के  अनुसार  काय  करने  के  लिये  अधिकार  fea  जायें  ।  मैं

 सरकार से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  इस  पर  गम्भीरता  से  सोचें  ।  1931  से  अब  तक  15  आयोग

 बिठाये  गये  जिसमें  से  14  आयोग  चीनी  उद्योग  के  लिये  थे  और  1  अयोग  गन्ने  की  कीमत

 बारे  में  जांच  आदि  करने के  लिए  था  ।  हम  चाहते हैं  कि  क्षेत्रवार  ger  निर्धारित  किये  जार  ह

 सकी  भी  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  कि  समस्त  देश  में  इसका  समान  मृत्य  हो  क्योंकि  चीनी  की

 कोई  समान  कीमत  नहीं  है  जो  कि क्षेत्रवार  निर्धारित  की  जाती  है  ।  इसी  प्रकार  गन्ने का का  :
 a

 मूल्य  भी  निर्धारित  किया  जाये  ।  ऐसी  नीति  के  अभाव  A  न  केवल  गन्ना  उत्पादकों  को

 परेशानी  उठानी  पड़  रही  है  अपितु  चीनी  का  उत्पादन  भी  कम  होगा
 ।

 Shri  Tiwary  :  Mr.  Chairman,  the  debate  going  on  today

 सभापति  महोदय :  अब  सभा  स्थगित  होती  है  ।  माननीय  सदस्य  अपना भ

 me अवसर  पर  जारी  कर  सकते  हैं  ।

 wi  लोक  सभा  दरवार  6  1968/15  अग्रहायण  )  0  ‘eet

 के  11  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
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 then  adjourned  till  Eleven  of  the  Cloc  ६  on  Friday,

 _  December
 6,  1968/  Agrahayana
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